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बिहारवासियों के नाम चिट्ठी 


प्यारे भाइयों, बहनो और युवक मित्रो ! 


मैं गत २० जुछाई को काफी दिनों के बाद बिहार छौटा। पिछले 
साल २३ जून को मैंने पटना छोड़ा था और यहाँ से दिल्ली गया था। वहीं 
२६ जून को सुबह ( छगभग ३ बजे ) गांधी शांति प्रतिष्ठान में जहाँ मैं 
ठहरा हुआ था, गिरफ्तार कर लिया गया । दिल्‍ली से कार पर मुझे 
हरियाणा प्रदेश के अंश्र्गत सोहना नामक स्थान पर ले जाया गया 
ओर वहाँ एक बंगले ( रेस्ट हाउस ) में रखा गया | सोहना पहुँचते ही 
मैंने देखा कि श्री मोरारजी भाई देसाई भी गिरफ्तार करके ले आये 
गये हैं। हम दोनों उसी बंगले में अलग-अंलग कमरों में रखे गये । उत्तसे 
फिर मेरी मुलाकात नहीं हुई, बावजूद इसके कि वे उसी बंगले में रखे 
गये। मैंने वहाँ के पुछिस अधिकारी से, जिनके संरक्षण में हम थे, 
अनुरोध भी किया कि कम-से-कम भोजन के समय तो हम दोनों को 
मिलने दें | परंतु मेरी यह छोटी-सी प्राथेना भी अनसुनी कर दी गयी। 


पहले सोहना, फिर चंडीगढ़ 


सोहरा बंगले में केक्‍्छ तीन दिन मैं रहा | इसो बीच मेरा हृदय- 
रोग कुछ उभर आया था ; यह रोग मुझे पहले से था। परंतु गिरफ्तारी 
के पहले तक मैं सामान्यतः स्वस्थ था। जब सोहना में सरकारी डाबटरों 
ने मेरे स्वास्थ्य की परीक्षा की तो उन्हें मेरे हृदय में कुछ गड़बड़ी मालूम 
हुईं। उनकी समझ में नहीं आया कि क्या करें।' इसलिए २५ जून को 
दिल्ली-स्थित आल इंडिया इंस्टीच्यूट आफ मेडिकल सायन्सेज में 


रे 


आवश्यक जाँच और चिकित्सा के लिए मुझे ले गये । वहाँ मेरे कुछ पूव॑ 
परिचित डाक्टर थे, जेसे डा० सजय बो० राय ( अब स्वर्गीय ), डा० 
एम० एल० भाटिया आदि, जिन्होंने पहले भी मेरी चिकित्सा की थी। 
उनकी देखरेख में दो दिन मुझे रखा गया और १ जुलाई को शाम को 
एयर फोस के विमान से मुझे चंडीगढ़ पहुँचा दिया गया। वहाँ मुझे पी० 
जी० आई० ( पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीच्यूट आफ मेडिकल एडुकेशन एंड 
रिसर्च ) के अस्पताल में रखा गया। तब से रिहाई के दिन ( १२ 
नवम्बर, (७५ ) तक वहीं चंडीगढ़ में मैं नज रबंद रहा । 


एकाकी कारावास 


चंडीगढ़ में बंदी-जीवन की एक लंबी कहानी है। अभो इतना हो 
कहना चाहता हूँ कि नजरबंदो के साढ़े चार महीनों के दौरान में 
बिलकुल अकेला ही रहा। यह अकेलापन ही मेरे लिए सबसे ज्यादा 
अखरनेवाली बात थी। चंडीगढ़ के जिलाधिकारी, अस्पताल के डाबटर, 
नर्स आदि अवद्य मुझसे मिलते थे; परंतु वे केवल मेरे स्वास्थय के बारे 
में पूछताछ कर चले जाते थे। वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे में 
अपने मन को बात कह सकता। साथी का यह अभाव मुझे अंत तक 
खलता रहा मैंने सरकार से अनुरोध भी किया कि मेरे साथ ऐसे किसी 
व्यक्ति को रहने दिया जाये जिनसे में दो बातें कर सक और अपने 
विचारों-भावनाओं का आदान-प्रदान कर सक। देश की विभिन्‍न जेलों 
में हमारे आंदोलन के हजारों साथी बंद पड़े थे उनमें से ही किन्‍हों 
एक को चडो०ढ़ में मेरे साथ रखा जा सकता था | परंतु घरकार ने ऐसा 
करना उचित नहीं समझा । इस दृष्टि से इंदिराजी की सरकार का भेरे 
साथ व्यवहार विदेशी अंग्रज सरकार के व्यवहार से भी बुरा था। 
क्योंकि सन्‌ ४२ के आंदोलल के सिलसिले में जब में ( १९४३ में ) 
गिरफ्तार होकर छाहोर किले में दाखिल हुआ तो पहले वहाँ भी कुछ 
महीनों तक मुझे बिलकुल अकेला ही रखा गया और में सरकार से 
साथी की माँय करता रहा | अंत में उस विदेशी सरकार ने भी मेरी 
ग्रार्थता' सुनी, ओर जब डा० राममनोहर लोहिया छाहोर किले में छाये 
गये तो हर दिन एक घंटे तक उनसे मिलने और बातचीत करने की 
इज्नाजत्त मुझे मिली | लेकिन इस स्वदेशी सरकार का रवेया तो अजीब 


डे 


रहा ! हाँ, कुछ दिनों के बाद वह इसके लिए तैयार हुई कि में चाहूँ तो 
अपने निजी सेवक गुलाब यादव को साथ रख सकता हूँ। परंतु मुझे तो 
सेवक से अधिक साथी को जरूरत थी। इसके अलावा गुलाब भी केदी 
बनकर ही मेरे साथ रह सकता था। यानी एक बार मेरे साथ रहने पर 
उसको फिर बाहर जाने को इजाजत नहीं मिलती । यह भुझे मंजूर नहीं 
था कि वह भो मेरे साथ बिना कसूर केदो बनकर रहे। इस प्रकार 
आखिर तक मुझे अकेला ही रहना पड़ा, और यही मेरे लिए सबसे बड़ी 
सजा थी । 


चंडीगढ़ का बंदीगृह 


चंडीगढ़ भस्पताल के जिस कमरे में मुझे नजरबंद रखा गया था, 
वहाँ घूमने के लिए केवछ एक तंग गलियारा ( कॉरीडोर ) था जिसके 
दोनों तरफ के कमरों में सशस्त्र पहरेदार रखे गये थे। हृदय का रोगी 
होने के कारण में खुली हवा में घूमना-फिरना चाहता था| बहुत आग्रह 
करने पर करीब ढाई महीने के बाद १८ सित्तम्बर को मुझे अस्पताल के 
ही हाते में स्थित उसके अतिथि-भवन में ले जाकर रखा गया जिसके 
सामने के मेदान में में थोड़ा टहल-फिर सकता था। परंतु वहाँ में कुछ 
हो दिन रह पाया, फ्योंकि अचानक एक दिन (२७ सितम्बर को ) भेरे 
पेट में भयानक दर्द शुरू हुआ। बसे दर्द का अनुभव मुझे जीवन रू 
पहले कभी नहीं हुआ था। डाक्टरों ने दवाएँ दीं, ज़िससे दर्द कम हो 
गया । परन्तु ८ अक्तुबर को और फिर अक्तूबर के ही आखिरी दिनों में. 
वेसा ही दर्द शुरू हुआ | उसके कारणों की जाँच और चिकित्सा के लिए 
मुझे ३१ अक्तूबर को फिर अस्पताल के उसी कमरे में ले आया गया 
जहाँ में पहले था, और रिहाई के दिन तक वहीं रहा। १२ नवम्बर, ७५ 
कों उसी कमरे से अधमरा होकर में तिकला। 


मेरी रिहाई 


सरकार ने मुझे रिहा किया जब उसे विद्वास हो गया कि मेरा रोग 
असाध्य है और मैं थोड़े ही दिन जीवित रहनेवाला हूँ। उसने पहले मुझे 
एक माह के पेरौल पर छोड़ा। मैंने पेरोल की माँग तो नहीं को थो 


४ 


इसलिए जब मैंने चंडीगढ़ के अधिकारियों से पूछा कि यह पेरोल की' 
बया बात है, तो उन्होंने कहा कि पेरोल तो एक बहाना है, आप बिना 
धातं छोड़े जा रहे हैं। फिर जब मैं जसलोक अस्पताल में दाखिल हुआ 
तो उसके दस-बारह दिन बाद ही ( ४ दिसम्बर, “७५ का ) मुझ पर से 
नजरबंदी का आदेश भी उठा लिया गया । 


गुर्दे का रोग 


रिहाई के केवल एक सप्ताह पहले मुझे बताया गया कि मेरे दोनों 
गुर्दे ( किडती ) बेकार हो गये हैं। गिरफ्तारी के पूर्व गुदें का काई रोग 
मुझे नहीं था। चंडीगढ़ में भी चार महीनों की नजरबंदो के दोरान 
डाबटरों ने कभी नहीं बताया कि मेरे गुर्दों में कोई खराबी है। एकाएक 
५ नवम्बर, ७५ को आवश्यक ' जाँच के बाद उन्होंने घोषित किया कि 
मेरे दोनों गुर्दे बिलकुल खराब हो ग्रये हैं। भाज तक मेरी समझ में नहीं 
आया है कि यह रोग मुझे कब, कहाँ, और कैसे लग गया । जो दवा दी 
गयी वह मेंने ली, जो खाना दिया गया वह मेंने खाया, फिर क्‍या हो 
गया समझ में नहीं आता | मेरे बहुत सारे मि.ों को यह शंका है और 
मुझे भी कभी-कभी सन्देह होता है कि कहीं जानबूझकर तो मेरे गुर्दे 
खराब नहीं कर दिये गये । चंडोगढ़ भस्पत्ताल के डाक्टरों का व्यवहार 
मेरे प्रति बहुत अच्छा था। इसलिए उनपर मुझे अविश्वास नहीं है। 
कोई डाक्टर ऐसा जघन्य कार्य कर भी कंसे सकता है ? लेकिन मेरे रोग 
की पहचान करने में उनको बहुत्त देर हो गयी | बम्बई के डाक्टरों का 
ख्याल है कि रगर पनद्रह दिन पहले भी मैं जसछोक अस्पताल में पहुँच 
गया होता, तो मेरे गुर्दे आंशिक रूप से बचा लिये जाते। अब यह तो 
भगवात ही जाने कि अचानक मेरे गुर्दे केसे बिलकुल खराब हो गये। 
एक बात निश्चित है कि मुझे छोड़ा तभी गया जब इंदिरा जी के शासन 
को यह विश्वास हो गया कि में अब कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ । 


ईदवर ने बचाया 


चंडीगढ़ से छूटकर पहले में दिल्‍ली आछ इंडिया इंस्टीच्यूट आफ: 
मेडिकल सायंसेज में आकर पाँच-छ: दिन रहा | वहाँ के डाक्टर चाहते. 


श 


थे कि में वहीं रहकर चिकित्सा कराऊं। सरकार भी यही चाहती थी। 
परन्तु मरे भाई ( श्री राजेद्वर प्रसाद ) को दिल्‍ली पर भरोसा नहीं 
'था। में भी चाहता था कि बम्बई जाकर जसलोक अस्पताल में चिकित्सा 
कराऊँ | इसलिए वे मुझे बंबई ले गये और वहाँ २९२ नवम्बर, ७५ को 
जसलोक अस्पताल में में भर्ती किया गया । चंडीगढ़ में ही मेरी हाछत 
खतरनाक हो गयी थी। हाथ-पैर सूज गये थे, पैरों की उँगलियाँ मुड़ गयी 
थीं। आँखों के नीचे का भाग सूजकर तोीचे छटक गया था, यानी में 
बिलकुछ मरणासचन्न था। लेकिन जसलछोक अस्पताल के डाबटरों की 
सूझ-बूझ और मेहनत के फलस्वरूप में बचा लिया गया । हालांकि वहाँ 
के डाक्टर आज भी मुझसे कहते हैं कि हमने तो आपको नहीं बचाया, 
आप अपनी इच्छा-शक्ति से बच गये। परन्तु में मानता हूँ कि ईर्वर 
की कृपा मुझ पर थी, इसलिए ही में बच पाया। पता नहीं वह और 
क्या काम मुझसे लेना चाहता है। 


अब मशीन के सहारे जिन्दा हूँ 


इस प्रकार मौत के मुँह से निकछकर में आपके बीच छोटा हूँ। 
लेकिन जेसा कि ऊपर बता चुका हैं, मेरे दोनों गुर्दे हमेशा के लिए खराब 
हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। उनके पुनर्जीवित होने की आशा नहीं के 
बराबर है | इसलिए अब में कृत्रिम गुर्दा मशीन के सहारे जिन्दा हूँ ओर 
इसी के सहारे शेष जीवन व्यत्तीत करना होगा । इस मशीन से मेरे खून 
की सफाई सप्ताह में तीन दिन की जातो है जिसको डायछोसिस की 
क्रिया कहते हैं। चूँकि मरे अपने गुर्द काम नहीं करते, इस कारण मेरे 
खून की सफाई स्वाभाविक रोति से नहीं हो पाती । अतः कृत्रिम यंत्र 
के सहारे यह क्रिया होती है जो लगातार सात घंटे तक चलती है। 
यह एक बहुत ही नाजुक और थकानेवालछो प्रक्रिया है । इन 
सात घंटों में मेरे शरीर का सारा खून एक नली के सहारे 
कृत्रिम गुर्दा यंत्र में जाता है और वहाँ साफ होकर दूसरी 
नली के सहारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है।हर तीसरे दिन इस 
प्रक्रिया से मुझे गुजरना पड़ता है और जिन्दगी भर गुजरना पढ़ेगा। 
बसे मेरा सामान्य स्वास्थ्य पहले से अच्छा है। शरीर में कुछ शक्ति 
छोटी है ओर शाम-सुबह आध घण्टे मैं टहलू-घूम सकता हैँ । सबसे 


पे 


खुशी और आश्चयं की बात यह है कि मेरे हृदय की हालत पहले से 
अच्छी हो गयी है। शायद यही वजह है कि मैं लगातार इतने दिनों तक: 
डायलीसिस बर्दाइत कर . सका हूँ । 


धन्य जसलोक ! 


जब तक में बंबई में था, मेरी चिकित्सा जसलछोक भ्रस्पताल में 
निःशुल्क चलती रही। यह चिकित्सा बड़ी खर्चीली है और पिछले सात- 
आठ महीनों में जललोक अस्पताल ने मुझ पर हजारों रुपये खर्च किये 
हैं। इसके लिए उसके ट्स्टी-बो्ड के अध्यक्ष सेठ मथुरादास आँसूमल, जो 
मेरे पुराने मित्र रहे हैं तथा जिन्होंने मेरी चिकित्सा में गहरी दिलचस्पी 
ली, तथा अन्य ट्रस्टियों के प्रति मैं बहुत-बहुत आभारी हैँ और आजीवन 
रहुगा । जसछोक अस्पताल के निदेशक डा० शांतिलाल मेहता, मुख्य 
गुर्दा-विशेषज्ञ ( नेफ्रॉलॉजिस्ट ) डा० एम० के० मणि, शल्य-चिकित्सक 
डा० कामथ तथा हृदय-विशेषज्ञ डा० ए० बी० मेहता का एवं अन्य 
डावटरों का भी में बहुत शुक्रगुजार हुँ जिनके अथक परिश्रम के फलस्वरूप 
मुझे यह नया जीवन प्राप्त हुआ। इस अस्पताल से मेरा आत्मीय संबंध 
पहले से रहा है। इसके संस्थापक स्व० सेठ छोकू मल घनश्याम चनराय 
मेरे प्रिय मित्र थे। उनके जेसे उदार व्यक्ति बिरले ही मिलते हैं। वे 
निःसंतान थे । अतः अपनी सारो संपत्ति उन्होंने इस अस्पताल के निर्माण 
में लगा दी । इस प्रकार यह अस्पताल सेठ लोकूमल की दान-शीलता 
का उज्ज्वल उदाहरण है । इस अस्पताल को अपना मानकर ही मैं वहाँ 
चिकित्सा के लिए गया था और उसके संचालकों ओर चिकित्सकों ने 
भी यह अपनापन भलीभाँति निबाहा । 


स्वास्थ्य-सहायता-कोष 


लेकिन जीवन भर जसलोक अस्पताल में मेरी चिकित्सा चले, यह 
तो संभव ओर उचित भी नहीं था। इसलिए मरे मित्रों ने त॑ंव किया 
कि मेरे अपने निवास पर ही डायछीसिस की व्यवस्था की जाये। इसके 
लिए कृत्रिम गुर्दा-यंत्र ( डायछाइजर ) तथा भन्य यंत्र-पुर्जे आदि खरोदने 
के लिए काफी रुपये की जरूरत थी। अतः वयोवृद्ध सर्वोदय नेता श्री 
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रविशंकर महाराज, दादा घर्माधिकारो, श्रद्ेय केदारनाथजी तथा स्वामी 
आनंद ( अब स्वर्गीय ) ने जनता से सहायता के छिए अपीछ को | कई 
धनिक सज्जनों ने मेरे स्वास्थ्य-सहायत्ता-कोष में बड़ी-बड़ी राशि देने की 
भी इच्छा प्रकढ की । परन्तु मेरे मित्रों ने तथ किया कि छोगों से एक-एक 
रुपये या ऐसी ही छोटी रकम का दान लेना उचित होगा। सर्वप्रथम 
पृज्य विनोबाजी ने एक रुपये का दान देकर इस कोष का श्रांगणेश 
किया । इसके बाद तो देश के कोने-कोने से दान की घारा बह निक्रली । 
जेलों में हमारे जो साथी बद थे भोर हैं, उन्होंने भी अपने भोजन का 
खच्चे काटकर एक-एक रुपया मेरे चिकित्सा-कोष में मेजा। इस प्रकार 
देखते-देखते तान छाख से भी अधिक रुपये इकट्ठा हो गये । यह रकम 
पर्याप्त मानी गयों और इसलिए सहायता-कोष को बंदकर देने की 
घांषणा की गयी। फिर भी रुपये आाते रहे । तब हमारे मित्रों ने रुपये 
छोटाने शुरू किये और कुछ लोटाये भी पये । 


प्रधानमंत्री का दान 


आपने सुना ही होगा कि प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने 
रिलोफ फंड ( राहुत-कोष ) से नब्बे हंजार रुपये मेरे स्वास्थ्य-सहायता- 
कोष के लिए गांधी शांति प्रतिष्ठान के मंत्री श्रो राधाकृष्ण के पास गत 
मई महौने के प्रथम सप्ताह में भेजवायी थी। पहले तो अपने सरछ 
स्वभाव के कारण मैंने उस रकम को स्वीकार करने की सलाह राधा- 
कृष्णजी को दे दो । परन्तु जब मुझे पता चला कि यह रकम प्रधानमंत्री 
के राहत-कोष से भेजी गयी है, तो मुझे छगा कि ग्रह सहायता लेना 
उचित नहीं है, क्योंकि मुझे राहुत की आवश्यकता तो थी नहीं। उस 
समय तक लगभग तीन छाख तीस हजार रुपये देश भर की जनता के 
दांन से जमा हो चुके थे और डायलीसिस-संबंधी प्रायः सभी आवश्यक 
यंत्र ओर पुर्जे भी खरीदे जा चुके थे। कोई तात्कालिक आवश्यकता 
प्रधानमंत्री द्वारा भेजो गयी रकम की नहीं थी। इसलिए मैंने उनके कुछ 
रुपये धन्यवादपुर्वंक लोटा दिये । अगर इंदिराजी ने अपने निजी कोष 
से कोई छोटी राशि भेजी होती तो मैं उसे सहष॑ स्वीकार (कर लेता । 
मेरे स्वास्थ्य-सहायत्ताकोष का संयोजन करनेवालों ने पहले हो यह 
नीति निर्धारित की थी कि बड़ी-बड़ी रकमें किसी दाता से ने ली जायें । 
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इसलिए भी प्रधानमंत्री द्वारा मेजी गयी रकम वापस करने के अलावा भेरे 
सामने कोई चारा नहीं था। यह राशि छोटाते हुए मैंने प्रधानमंत्री को 
एक पत्र भी लिखा था जिसमें मैंने रपये छौटाने के कारण बताते हुए 
उनको सद्भावता के लिए हादिक आभार प्रकट किया था। मैंने वह पत्र 
समाचार-प्रों में प्रकाशन के छिए भेजा भी था, लेकिन सेंसर ने उसे 
प्रकाशित होने नहीं दिया। बाद में एक सरकारी प्रवक्ता का 
बयात अखबारों में निकला जिसमें मुझे जो-भर कर गालियाँ दी गयीं, 
इसलिए कि मेंने प्रधानमंत्री के राहत-कोष का दान लौटा देने की धृष्टता 
की थी | ( आपकी जानकारी के लिए उस पत्र की प्रतिलिपि, जो मैंने 
इन्दिराजी को छिखा था, इस चिट्टी के अंत में दी जा रही है। ) 


खर्चीली चिकित्सा 


इस सिलसिले में आपको यह भी बता देना चाहता हूँ कि मेरे 
स्वास्थ्य-सहायत्ता-कोष में जो रकभ इकट्री हुई है, वह छ: व्यक्तियों के 
एक ट्स्ट को सुपुर्द कर दो गयी है जिसके अध्यक्ष बम्बई के एक 
प्रतिष्ठित नागरिक श्री दांतिलाल शाह हैं ओर उसके सदस्यों में सबंश्री 
एस० एम० जोशी, मोइलुद्दीन हारिस, प्रभुभाई संघबों, नारायण देसाई 
तथा मेरे छोटे भाई राजेश्वर प्रसाद हैं । इन सब छोगों को राय से अभी 
तक एक लाख अस्सो हजार रुपये डायलाइजअर मशःन तथा अन्य छोटे- 
छोटे यंत्र और पुर्जे आदि खरीदने में खर्च हो चुके हैं। बाको जो राशि 
बची है, वह मेरी चिकित्सा के माहुवार खर्च के लिए रखी गयी है| यह 
चिकित्सा इतनी खर्चीछी है कि इसमें हर महीने लगभग तीन हजार 
रुपये का खर्च बेठता हैँ। मुझे कभी-कभी लगता है कि कया मेरा जीवन 
इतना मूल्यवान है कि इसके लिए जनता मुझ्त पर इसना खर्च करे ! 
जनता का इतना प्रेम है, इतना स्नेह है मुझ पर, यह मेरे छए बहुत 
बड़ी बात है। 


आप सबको धन्यवाद ! 


मैं उन हजारों मित्रों को, जिन्होंने मेरे स्वास्थ्य-कोष में दान दिया, 
हृदय से धन्यवाद देता हूँ और उनके इस प्रेम के छिए आभार प्रकट 
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करता हूँ। घाथ ही उन अनगिनत मित्रों के प्रति भी अपनी कृठज्ञता 
ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने इस कठिन बीमारी के समय, जब में मौत से 
जूझ रहा था, मुझे शुभकामना के संदश भेजे और मेरे आरोग्य की कामना 
की | आप सब छोगों के प्रेम का ही यह फल है कि में आज भी 
जावित हूँ! 
बंबई में मुझे चेन नहीं था 

में आपको यह भी बता दूँ कि बंबई के डाबटरों की अब भी इच्छा 
नहीं थी कि मैं वहाँ से पटना आऊ', क्योंकि उनको डर था कि यहाँ 
मेरी तबीयत कभी ज्यादा खराब हो गयी तो आबइ्यक उपचार नहीं 
हो सकेगा । लेकिन मुझे तो वहाँ चेन नहीं था। में आपके बीच लोटना 
चाहता था इसलिए छोट आया। बंबई से मेरे साथ णसलोक अस्पताल 
के मुख्य गुर्दा-चिकित्सक डा० एम० के० मणि भी आये थे जिनकी 
देखरेख में मेरी चिकित्सा वहाँ चलछती थी उन्होंने अपने सामने यहाँ 
तीन डायलीसिस करायी ओर यहाँ की उसकी व्यबस्था से संतुष्ट होकर 
वे वापस गये | तब से मेरा डायकीसिस का उपचार सुचारु रूप से यहाँ 
चल रहा है। मेरे दो साथियों ने डायलीसिस की थिद्या बच्छी तरह 
सीख ली है । एक तो मेरे सचिव श्री टॉमस अब्राहम हैं, जो केरल के 
निवासी हैं और वर्षों से मेरो सेवा में छगे हुए हैं। दूसरी हैं सुश्री जानको 
पांडे जो उत्तराखंड की रहनेवाली हैं और यहाँ एक अर्स से सर्वोदिय 
का काम कर रही हैं। इन दोनों ने बंबई में रहकर डायछीसिस का 
प्रशिक्षण प्राप्त किया है और इस बकक्‍त यही दो मरे मेडिकल चिकित्सक 
हैं, ऐसा आप कह सकते हैं । 


बीमार आदमी को देखना भी गुनाह ! 


तो मैं आपके ब्रीच आ गया हूँ और अब आपके बीच ही रहने की 
इच्छा है। मुझे अफसोस है कि उस दिन २० जुछाई को जब मैं बंबई से 
यहाँ आया त्तो बिहार के विभिन्‍न इलाकों से जो हजारों छोग मेरे स्वा- 
गत के लिए आये थे, वे मझे देख भी नहीं पाये; उन्हें निराश छौटना 
पड़ा । इस बात का मुझे बहुत दुख है ओर इसके छिए यहाँ का शासन 
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जिम्मेवार है। उसने मेरे आने के पूर्व मेरे स्वागता्थ आनेवालो जनता 
को रोकने या तित्तर-बितर करने के लिए शहर में घारा १४४ लगा दी 
थी ओर अह॒निश यह एलान कराया था कि जो कोई मेरे स्वागत के 
लिए हवाई बड्डे पर जायेगा. वह भारत रक्षा कानून क अंतगंत 
गिरफ्तार कर लिया जायेगा और उसे दो-तीन सारू तक जेल की सजा 
भुगतत्ती पड़ेगी । इस हिटलरी फरमान क़े बावजूद जो लोग हवाई 
अड्डे की ओर जाते हुए दोख पड़े उन्हें पुलिस ने खदेड़ दिया या गिर- 
फ्तार कर छिया। यहाँ तक कि उस समंय सड़क के किनारे भी किसी 
को खड़े रहने की इजाजत नहीं थी । उस दिन गिरफ्तार होनेवालों में 
भेरे चचेरे भाई-बहन और मेरी बहन के दामाद भी थे, जिन्हें पुछिस की 
हाजत में कई घंटों तक बंद रखा गया। उन्तका कसूर यही था कि वे 
मेरे स्वागतार्थ हवाई अड्डे को तरफ जा रहे थ। मेंने यह भो सुना कि 
अगर कहीं कुछ युवकों ने पुलिस की आज्ञा का उल्लंघन कर आगे बढ़ने 
की हिम्मत दिल्लायो या किसी ने 'जयप्रकाश जिन्दाबाद' के नारे लगाये 
तो उन्हें बुरी तरह पीटा गया | ऐसा तो गुलाम भारत में भी नहीं हुला 
था कि एक बीमार आदमी को देखने के लिए लोग जायें और उन्हें 
गिरफ्तार कर लिया जाये। पाशविक शक्ति का यह नग्न प्रदर्शन 
हिटलरशाही को भी लजानेवाला है। परंतु मुझे विश्वास है कि शासन 
की यह शर्मनाक कार्रवाई संघर्षशील जनता और जुझारू युवकों के 
इरादों को और भी पक्‍का करेगी, तथा शासन क प्रति उतके विरोध 
की भावनाओं को और तीत्र बनायेगी। यह घटना हमें एहसास करातो है 
कि आजाद भारत में भो आज जनता गुलाम है, युवक गुलाम हैं और इस 
नयी गुलामी से मुक्त होने के छिए उन्हें तयी आहुतियाँ देनी होंगी, नये 
बलदान करने होंगे । 


सारा बिहार जेल बन गया है 


यो तो सारा देश आज तानाशाही के शिकंजे में जकड़ा हुआ है। 
लेकिन पटना आकर में महसूस कर रहा हूँ कि सारा बिहार जेल बन 
गया है। बिहार में पुलिस द्वारा घड-पकड़ तो पहले से ही जारी थी पर 
मेरे आने के बाद उसमें और तेजी आ गयी है। मुझे बताया गया है कि 
पिछले दो वर्षों केः दोरान जिस किसी व्यक्ति ने कभी आंदोलन में भाग 
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लिया था, उप्तको पकड़ कर बंद कर देने का निजिय सरकार ने किया 
है | शायद उसे भय है कि मेरी उपस्थिति से फिर कहीं उनकी भाव- 
नाओं का तार बज न उठे ।) जनता से मुझको और मुझसे जनता को 
अलग रखने की कोशिश गत २० जुलाई से ही चल रहो है, जिस दिन 
में यहाँ आया । तब से हो मेरे निवास पर पुलिस की कड़ी निगरानों 
है। जो लोग मुझसे मिलने आते हैं, उन्हें पुलिस के लोग रोककर पृछते 
हैं ओर उनका नाम-पता नोट करते हैं। इसलिए लोग यहाँ आने से भो 
डरते हैं। अधिकांश छाग तो मुझे सिर्फ देखने के लिए या स्वास्थ्य पूछने 
के लिए आते हैं। लेकिन पुलिस के भय से वे आ नहीं पाते, मुझे देख 
नहीं पाते, क्योंकि वें समझते हैं कि पुलिस उन्हें बाद में पर शान + रंगी । 
बंबई में तो ऐसी स्थिति नहीं थी। पता नहीं यहाँ का शासन बयों इत्तना 
बुजदिल है, क्‍यों इतना भयभोत है। में बीमार हें और अपने घर आया 
हूँ, में तो चाहता हूँ कि सामान्य स्थिति शीघ्र छोटे ॥ परन्तु शासन की 
तीतियों के कारण स्थिति सामान्य नहीं हो पाती | 


उथल-पुथल का वर्ष 


पिछला वर्ष देश के जीवन में और हमारे आपके जीवन में भारी 
उथल-पुथल का वर्ष रहा है। २५ जन, ?७५ तक भारत दुनिया का सबसे 
बड़ा लोकतंत्र था। २६जु तन, !७५ से वहु एक अधिनायक-तंत्र में परिवर्तित 
कर दिया गया। अभी लोकतंत्र का संपूर्ण वध तो नहीं हुआ है, लेकिन 
वह सिसक रहा है, दम तोड़ रहा है। समाचार-पत्रों की स्वाधीनता 
छीन ली गयी है| न्यायपालिका को स्वतंत्रता कुण्ठित कर दी गयी है। 
एक झूठी इम रजेन्सो के नाम पर जनता के मौलिक अधिकार कुचल दिये 
गये हैं और नागरिक स्वत्तत्रताएँ समाप्त कर दी गयो हैं। वतंमान 
लोकसभा का कार्यकारू पिछले मार्च में हो समाप्त हो चुका, परन्तु 
इमरजेन्सी के बहाने उसका कार्यकाल बढ़ा कर चुनाव टाल दिये गये हैं । 
अभी तो चुनाव सिर्फ एक वर्ष के लिए टाले गये हैं, परन्तु इमरजेन्सी को 
कायम रखकर उन्हें दर्षों टाला जा सकता है | २५ जून, ७५ त्तक जनता 
इस देश की मालिक थी, आप इस देश के मालिक थे, आपके वोट से इस 
मुल्क की किस्मत बनती-बिगड़ती थी, परन्तु २६ जून, ७५ से आपका 
यह अंधिकार छिन गया है और छोकशाही के स्थान पर एक व्यक्ति कीः 
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तानाशाही कायम हो गयो है । अब संविधान में मनमाने ढंग से संशोधन 
कर इस तानाशांही को स्थायी बनाने को कोशिश की जा रही है। जो 
लोग इस तानाशाहो के खिलाफ आवाज उठा सकते थे और उठा रहे थे, 
उन्तकी जबात पर ताला लगा दिया गया है। हजारों की संख्या में ऐसे 
लोग मीसा, डी० भ[ई० आर० आदि कानूनों के अन्तगंत जैलों में बंद 
हैं। उनका अपराध यही है कि उन्होंने एक भ्रष्ट व्यवस्था के विरुद्ध 
आवाज उठायो थी और अब इस भ्रष्ट तानाशाही के सामने सिर झुकाने 
के लिए तैयार नहीं हैं । 


आपको लाख-लाख बधाई 


मेरी तथा अन्य नेताओं की गिरफ्तारी के बाद बिहार में और देश 
भर में जो कुछ हुआा, जनता ने और युवक्रों-छात्रों ने सरकार के इस 
अधिनायकवादी कदम के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया जाहिर की, और जिस 
ढंग से उन्होंने पुलिस कों आत्तंकपूर्ण एवं बबेरतापूर्ण कार्रवाइयों का 
सामना किया, यह सारा बातें भारतीय इतिहास की अमिट कहानी 
बन चुकी हैं। मेरी रिहाई के बाद देश के विभिन्न भागों से जो छोग 
मुझसे भिलने आये, उन्होंने बताया कि २६ जून !७५ को इमरजेन्सी की 
घोषणा के विरोध में जनता ने, युवकों और छात्रों ने काफी कुछ किया । 
हमारी गिरफ्तारी की खबर जब भो जहाँ पहुँची, वहाँ हड़ताल हुईं, बन्द 
का आयोजन हुआ, जुलूप निकले, प्रदर्शन हुए, और सरकार ने अपने 
हस्त्र-बल से जनता के विरोध को कुचलने का प्रयत्न किया । ये सब 
बटनाएं अखबारों पर सेंसरशिप के कारण प्रकाश में आयी नहीं । 
इसलिए खुद भारत के लोगों को ही पता नहीं है कि कहाँ क्‍या हुआ । 
जब कभी समय पलटेगा और इप्त देश के छोकतंत्र का वास्तविक 
इतिहास लिखा जायगा, तब हो दुनिया को मोजूदा शासन की काली 
करतूतों का पता चलेगा और वह यह जान सकेगी कि उस देश्ष के लोगों 
ने शासकीय अत्याचारों का मुकाबछा किस ढंग से क्षिया। में आप 
सबको,बिहार की और भारत की जनता को, तथा अपने बहादुर युवकों एवं 
छात्रों को बधाई देता हूँ जिन्होंने परिस्थिति का डटकर सामना किया और 
आज भी कर रहे है । मझे ल्लासकर इस बात से खुशो है कि उत्तेजनापूर्ण 
परिस्थिति में भी आंदोलनकारी छात्रों और युवकों ने अपने दिमाग पर 
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काबू रखा और शांतिमय आंदोलन के अनुशासत्र का प/लन 
किया । जहाँ तक मुझे जानकारी है, कहीं कोई हिसा या तोड़फोड़ की 
घटनाएँ उनकी तरफ से नहीं हुई । अपवाद-स्वरूप, जहाँ-तहाँ छिटपुट 
वारदातें हुई होंगी। लेकिन आमतौर पर आंदोछन के कार्यकर्ताओं ने 
शान्तिमय प्रतिकार के ही तरीके अपनाये । इन्दिराजी के कुछ समर्थक 
कहते हैं कि मेरी तथा अन्य नेताओं की गिरफ्तारी के विरुद्ध जनता ने 
कोई जोरदार प्रतिक्रिया जाहिर नहीं का, यानी खून की नदी नहीं बहीं 
और व्यापक पैमाने पर चोड़-फोड़ की घटनाएँ नहीं हुई जिसकी कि उन्हें 
अपेक्षा थी। यह बात वे हमारे आंदोलन का उपहास करने या उसकी 
पराजय बताने के लिए कहते हैं। परन्तु मैं इसे ही आंदोलन की सबसे 
बड़ी विजय मानता हूँ । मुझे गवं है कि हमारे आंदोलन के छात्रों और 
युवकों ने सबम से काम लिया। इस बात से यह भी सिद्ध हो जाता है 
कि आंदोलनकारियों के पास हिसा और तोड़-फोड़ मचाने की कोई 
योजना नहों थी, हालाँकि, इंदिरा जी के प्रचारक बार-बार इस बात को 
दुृहराते हैं कि हमारी योजना व्यापक पैमाने पर हिस्ला ओर तोड़-फोड़ 
करने की थी, जिसको रोकने के लिए उन्होंने इमरजेन्सी लगायी। उनका 
यह झूठा प्रचार जारी है, क्योंकि वे विश्वास करते हूँ कि बार-बार 
दुहराने पर झूठ भी सच हो जाता है। 


इन्दिराजी का आरोप और बिहार-आन्दोलन 


श्रीमती इदिरा गांधी की तरफ से जब भी यह प्रचार चल रहा है 
कि जयप्रकाश के आंदोलन से देश की एकता को, छोकतंत्र को, भारी 
खतरा पेदा हो गया था, इसलिए इमरजेन्सी छांगू की गयो। लेकिन सचाई 
यह नहीं है। आपको याद होगा कि बिहार में जो आंदोलन हुआ वह 
यहाँ के छात्रों और युवकों ने शुरू किया था। मैं तो इसमें बाद में शामिल 
हुआ और छात्र-तेताओं के बार-बार आग्रह करने पर उसकी बागडोर 
हाथ में छी । यह आंदोछन जिन माँगों को लेकर शुरू हुआ था, उनमें 
मुख्य थीं: भ्रष्टाचार दूर हो, महँगाई खत्म हो, "बेरोजगारी की समस्या 
हुल हो और शिक्षा की व्यवस्था में आमूल परिवतंन हो | 

मैं नहीं चाहता था कि छात्रों और युवकों के आंदोलन का नेतृत्व मैं 
अपने हाथ में ल॑। लेकिन जब १८ मार्च, ७४ को बिहार विधानसभा के 
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आमने सत्याग्रही छात्रों पर पुलिस ने डंडे बरसाये, और दूसरी तरफ कुछ 
पेशेवर उपद्रवी तत्वों ने पटना शहर में जहाँ-तहाँ आगजनी की कारंबाई 
की तो मेरा माथा ठनका और मैंने अपने एक वकक्‍्तब्य में उन उपद्रवी 
तत्वों की निन्दा करते हुए बिहार शासन को सावधान भी किया था । 
साथ ही १८ माचं की घटना से जो तनाव का वातावरण पेदा हुआ था, 
उसे शान्ति में परिवत्तित करने के लिए मैंने ८ अप्रेछ, ”७४ को वह 
'ऐलिहासिक मौन जुल्स निकका जिसका अद्भुत प्रभाव जनमानस 
ओर युवा-मानस पर पड़ा था। यह मौन जुलूस छात्रों के आंदोलन को 
हिंसक तत्वों से बचाने ओर उसे शांति के तत्वों से जोड़ने की दिशा में 
एक प्रयास था। परंतु बिहार के शासन ने अपना रवेया नहीं बदला । 
उसने छात्रों के आंदोलन को कुचलने का फैसला कर लिया था। अगर 
सरका र बिहार छात्र संघर्ष समिति के नेताओं को बुलाती और उनसे 
सहानुभूतिपू्वंक बातचीत करती तो यह आंदोलन उम्र रूप धारण नहीं 
करता । बातचीत करने के बदले सरकार ने आंदोलन को कुचलने का 
फैसला किया और घोर दमन करना शुरू किया | इससे आंदोलन दबने 
के बदले उभरता गया। जनता की भरपुर सहानुभूति भी उस्ते मिली 
और छात्रों युवकों के आंदोलन ने एक बड़े जनान्दोलन का रूप ले 
लिया। सरकार की क्रर दमनकारी नीतियों के फलस्वरूप आंदोलन का 
रूप अधिकाधिक सरकार-विरोधी होता गया। फिर जब छात्रों ने देखा 
कि बिहार विधानसभा सरकार की दमन-नोति की निंदा करने के बदले 
उसका समर्थन कर रहो है, तब उन्होंने विधावसभा के विघटन की भी 
माँग उठायी और बिहार के आसमान में यह आवाज गूंज उठो : तुम 
प्रतिनिधि नहीं रहे हमारे, कुर्सी-गद्दी छोड़ दो |” जहाँ तक मेरा संबंध है, 
मैंने आरम्भ में छात्रों को समझाने की कोशिश की थी कि वे गुजरात की 
नकल न करें | आपकी जानकारी के लिए यह बता दूँ कि जब १९ मार्च 
१९७४ को बिहार छात्र संघर्ष समिति की संचालन समिति के अधिकांक्षे 
नेता मुझसे मिलने आये थे तो मैंने उवसे स्ष्ट रूप से यह कहा था कि 
सरकार के इस्तीफे की और विधानसंभा के विघटन की माँग करना 
अनुचित होगा, क्योंकि उस समय तक मुझे आशा थी कि सरकारी 
नेताओं की सुबुद्धि जागेगी ओर छात्रों की माँगों के प्रति वे सहानुभूति 
का रूप अख्तियार करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआणा। उलटे उन्होंने घोर 
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दमन की नीति अपनायी और शांतिपूर्ण सत्याग्रही छात्रों-युवकों पर लछाठी- 
गोली से प्रहार करना शुरू किया, और तब मैंने छात्रों के अनुरोध पर 
उनके आंदोलन का नैंतृत्व करना स्वीकार किया । 


उस दिन मेरी लाश निकल जाती 


बिहार सरकार की दमनात्मक कार्रवाई से सरकार के इस्तीफे की 
और विधानसभा के विधटन को माँगों को बल मिला, और तब मैंने भी 
इन माँगों का समर्थन करने का फेसलछा किया। फिर तो इत माँगों क॑ 
पीछे जनता का समर्थन व्यक्त करने के लिए व्यापक पेमाने पर हस्ताक्षर« 
अभियान हुआ, बड़े-बड़े जन-प्रदर्शत और जन-सभाएं हुई और सारा 
बिहार लगातार तीन दिन (३-४-५ अक्तूबर को) बंद रहा। आपको याद 
होगा, ५ जून, '७४ का वह विशाल जन-प्रदर्शन- जिसमें बिहार के कोने- 
कोने से आये हुए लाखों लोग शामिल हुए थे। राजधानी में इकट्ठा 
होकर उन्होंने सरकार के इस्तौफे तथा बिहार विधानसभा के विघटन की 
अपनी माँग दुहरायी और इस माँग के पक्ष में बिहार के हजारों गाँवों के 
कम-से कम पचास लाख लोगों के हस्ताक्षर बिहार के राज्यपाल को 
समर्पित किये। परंतु सरकार के -कानों पर जूँ नहीं रेंगी। अंत में 
४ नवम्बर, '७४ को मेरे नेतृत्व में वह ऐतिहासिक कूच पटना में हुआ 
जिसको रोकने और विफल करने के लिए कंन्द्रीय रक्षा पुलिस ( सी० 
आर« पो० ) ने अंधाधुन्ध अश्रुगेस के गोले और लाठियाँ बरसायीं, 
और सैकड़ों लोगों को धायलू कर दिया। मैंने भी उनकी लछाठी की मार 
खायी | अगर श्रो नावाजी देशमुख और श्री अली हैदर तथा अन्य 
छोगों ने ( जिनमें मेरी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए नियुक्त बिहार पुलिस 
के सिपाही भी थे ) मुझे बवाने के लिए केन्द्रीय रक्षा पुलिस को लाठी 
का वार अपने ऊपर झेल नहीं लिया होता तो उसी दिन मेरी लाश 
निकल जाती या मैं बुरी तरह घायछ हो जाता। यह सारा हुआ केन्द्रीय 
सरकार के इशारे पर, क्योंकि बिहार की सरकार में खुद ऐसा करने की 


हिम्मत नहीं थी । 
लुधियाना, कुरुक्षेत्र, कलकत्ता 
बिहार के अलावा अन्य तीन प्रदेशों में मेरे साथ ऐसा ही सलक 
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किया गया । आपने सुना होगा कि २९ अक्तूबर, ?७४ को मैं जब लुधि- 
याना ( पंजाब ) गया था, तो वहाँ लाखों की भीड़ मेरा संदेश सुनने के 
लिए इकट्टी हुई थी। लुधियाना स्टेशन पर उत्तरते समय वहाँ इकट्ठा 
हुई भीड़ में किसी थे पीछे से आकर मुझे दबोचने की कोशिश की, जिससे 
भेरी एक पसलछो चत्क गयो और काफोी दिनों तक उप्में ददं॑ रहा। 
फिर जब उन्हीं दिनों दिल्‍ली से तिकछकर मै कुरुक्षेत्र (हरियाणा ) में 
एक सभा को संबोधित करने के छिए जा रहा था, तो रास्ते में पानीपत 
के पास कांग्रेस के लठतों ने मेरी कार को रोककर उस पर डण्डे बरसाये | 
इसी प्रकार २ अभ्रेछ ?७५ को कलकत्ता में युनिवर्सिटी हाल के सामने 
जहाँ मेरे छिए एक सभा आयोजित की गयी थी, कांग्रेस क्रे गुण्डों ने मेरी 
कार को घेर लिया और उस पर डण्डों से अनगिनत प्रहार किये। सभा 
के आयोजक श्री क्षितौशराय चौधरी ओर श्री समर गुहा एम० पी० तक 
को उन्होंने अपने प्रह्यरों से जख्मी कर दिया था। ये घटनाएं केन्द्रीय 
शासन के इशारे पर और इंदिराजी की सहमति से हुई, इसमें मझे जरः 
भी संदेह नहीं है। आखिर मैंने क्या कसूर किया था कि मेरे साथ ऐसा 
सलक किया गया ? देश की आजादी की लड़ाई मैंने भी लड़) थी और उस 

छड़ाई में मैं किसी से पीछे नहीं था। तो क्या वाजाद भारत में मुझे 

इतना भी हक नहीं है कि मैं देश भर में घूमकर घधथाएं करू और जनता 

को, युवकों को एवं छात्रों को, अपने विचार समझाऊं ? हर छोकतांत्रिक 

देश में नागरिकों को यह अधिकार श्राप्त है। लोकतांत्रिक आरत में यह 

गुनाह कैसे हो सकता है? लेकिन मेरे लिए यह गुनाह बन गया और 

शासकों ने मेरे ऊपर हमले करने और कराने शुरू किये | 


कारवाँ बढ़ता गया 


इन सब घटनाओं के बावजूद संपूर्ण क्रांति का कारवां बढ़ता गया 
और आंदोलन की छहर देश भर में फेछती गयी। इस सिलसिले में 
आपको स्मरण होगा, ६ मार्च, ७५ को दिल्‍ली में वह ऐतिहासिक जन- 
प्रदर्शन मेरे नेतृत्व में हुआ जिसमें देश भर से आये हुए कई छाख छोगों 
ने भाग छिया था। उस अवसर पर मैंने जनता की तरफ से एक माँग 
पत्र भी छोकसभा तथा राज्य सभा के भध्यक्षों को समर्पित किया था | 
यहुं माँग-पत्र. इस. चिट्ठी के अंत में दिया जा रहा है । उसमें 
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जेंसा कि आप देखेंगे, हमने माय की थो कि जनता 'केम हृत्वपूर्ण 
सामाजिक-आथिक अधिकारों और लोकतांत्रिक एवं नागरिक- 
स्वतंत्रताओं की सुरक्षा हो, स्वतंत्र एवं सही चुनाव के लिए 
चुताव-कानन में संशोधन किये जायें, शिक्षा-व्यवस्थां में सुधार 
हो तथा राजनीतिक अ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए ठोस १दम 
उठाये जायें । इस माँगपत्र के आइने में हमारे आंदोलन का चेहरा कोई 
साफ-साफ देख सकता है। लेकिन उस पर सरकार ने विचार तक नहीं 
किया | फिर + जून,” ७५ को कलकतो में ही एक अभूतपुर्व जन-प्रदर्शन 
का आयोजन हुआ जिसमें भी लाखों व्यक्ति शामिल हुए थे। आंदोलन 
को तरफ.से ये सारे बड़े-बड़े आयोजन बिल्कुल शांतिपूर्वक हुए। कहीं 
कोई हिसा आंदोलनकारियों की तरफ से नहीं हुईं। अगर हिसा हुई ती 
इन्दिराजी के शासन को तरफ से हुई, उनके साथियों की तरफ से हुई 
आर हमारे आंदोलन के साथियों ने उसे शांतिपुवंक बर्दास्त किया। 
आपको याद होगा, पटना में ५ जून, ७४ को हमारे विराट जुलुस पर 
कुल्पात इन्दिरा ब्रिगेड के लोगों ने गोलो तक चलायो थो । लेकिन जुलूस 
को तरफ से किसी ने एक कंकड़ भो नहीं फेंक्रा था। फिर भी हिंसा 
का आरोप इन्दिराजी हमारे आंदोलन पर छगाती हैं। 'उल्टे चोर 
कोतवाल को डॉटे' वाली कहावत यहाँ चरिताथर्थं हुई हैं । 


इमरजेंसी क्‍यों ? 


सरकार ने इमरजसी का ओऔचित्य सिद्ध करने के लिए इमरजेंसी 
क्यों ? नाम को एक पुस्तिका प्रकाशित को है। “उसमें तथ्यों को तोड़- 
मरोड़कर यह बताने की कोाशश को गयी है कि इमरजेंसी के लिए 
जिम्मेवार हमारा आंदोलन है | वास्तविकता यह है कि हमारे आंदोलव 
से बिहार में और सारे दद् में जो जन-उभार हुआ, उसे देखकर सत्ता- 
वाले भयभोत हो गये | अपने आंदोलन का संदेश--संपूर्ण क्रांति का संदेश 
दूसरे प्रदेशों के लोगों को सुनाने के लिए मैंने पूरे भारत की यात्राएँ की 
थों। इन यात्राओं के दोरान मुझे जो अनुभव हुए, वे अकथनींय हैं और 
जेसा कि मैं ऊपर कह चुका हूँ, जहाँ भी में गया, अपार जनता का भीड़ 
उमड़कर आयो | हष॑ंध्वनियों के साथ छोगों ने मेरा संदेश सुता और 
सब जगह किसो-न-किसी नाम से संघर्ष समितियों का निर्माण हुआ । इस 
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प्रकार एक देशव्यापी आंदोलन, किसी तात्कालिक या पक्षीय हेतु की 
सिद्धि के लिए नहीं, बल्कि समाज में एक सर्वाद्भोण परिवर्तन के लिए, 
उमरने लगा था। सत्तावाछों ने इसकों अपने लिए एक चुनौतो मान 
लिया और हर प्रकार से उसे दबा देने का प्रयत्त किया । 


इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय 


इसी बोच इन्दिराजी के चुनाव के विरुद्ध इलाहाबाद उच्च न्यायालय 
का वह ऐतिहासिक निर्णय हुआ जिसके अनुसार उनपर चुनाव में भ्रष्टा- 
चार के दो आरोप सिद्ध हुए और उन्हें छोकसभा की सदस्यता से वचित 
कर दिया गशा। इन दो आरोपों में एक तो यह था कि इन्दिराजी ने श्री 
यश्षपाल कपूर जेसे सरकारी सेवक की सेवाओं का उपयोग अपने व्यक्तिगत 
चुनाव के काम के लिये किया जो छोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार 
एक अष्ट आचरण था। दूसरा आरोप यह था कि जब इन्दिराजी अपने 
रायबरेली चुनाव-क्षेत्र में भाषण देने गयीं तो उत्तर प्रदेश की सरकार 
ने सरकारो पंसे से उनकी चुनाव-सभा का प्रबंध किया था और उनके 
लिए मंच बनवाया था। लोक-प्रतिनिवित्व-कानन के अनुसार यह भी 
एक भ्रष्ट आचरण था। इन्दिराज़ी के विरुद्ध और भी अमेक आरोप 
लगाये गये थे, परंतु उनमें से ये दो सिद्ध हुये और इसी पर इलाहाबाद 
उच्च न्यायालय ने उनके चुनाव को रह कर दिया। इस निर्णय के बाद 
इन्दिराजीः को प्रवान्॒मंत्री के पद से स्वतः हुट जाना चाहिए था अगर 
ऐलः वे करतीं तो जनता को नजर में उनकी इज्जत बढ़ छ!ती। परंतु 
इसके बदले उन्होंने किसी भो कोमत पर प्रधानमंत्रो के पद पर बने रहने 
का निदचय किया। 


इंदिराजी से इस्तींफे की माँग 


हमारे आंदोलन का एक मुख्य उद्दद्य था भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष 
करना + इसलिए जब एक उच्च न्यायालूय ने इन्दिराजी को भ्रष्ट घोषित 
किया तो हमारे लिये चुप रहना असंभव हो गया और तब हमने भी एक 
ब्यात देघ र यह माँग की कि इन्दिगुज को प्रधानमंत्री एद से हट जाना 
चाहिए। बह ठोक है कि इन्दिराजी ने इलाहाबाद उच्च न्यायाहूय के. 
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फैसले के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर उस फेसले से' 
एक कानूनी बचाव प्राप्त कर लिया था। परंतु हमारा कहना था कि 
जिस व्यक्ति पर भ्रष्टाचार का कलूंक रुग चुका हो, वह कलंकित मूर्ति 
प्रधानमंत्री दी गद्दा पर बेठे यह उसके पद की प्रतिष्ठा के विरुद्ध है। 
इसलिए हमने यह माँग को कि जब तक सर्वोच्च न्‍्यायारूय का निर्णय 
नही हा जाता और वह इन्दिराजी को भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त नहीं 
कर देटा, तबत्तक प्रधानमंत्री को गद्दी पर उन्हें नहीं बैठना चाहिए। 
( आज भी मेरो यह राय कायम है कि इल्दिराजो को उस समय त्याग- 
पत्र देकर हट जाना चाहिए था ) लेकिन त्याग-पत्न देना तो दूर, उन्होंने 
और उनके समथ्थकों ने, भाड़े पर छोगों को बुलाकर उनसे यह नारा 
लगवाना शुरू किया कि वे प्रधानमंत्री पद पर बनी रहें | ऐसी परिस्थिति 
में आंदोलन-समर्थंक विपक्षा दलों ने २९ जून, ७५ से ५ जुलाई, '७५ तक 
देशभर में 'छोक-शिक्षण सप्ताह” मनाने का निश्चय किया। इस सप्ताह 
के दोरान सारे देश में जिला-स्तर तक सभाएँ और प्रदर्शन करने का 
कार्यक्रम था। उद्श्य इतना ही था कि जनता को इलाहाबाद उच्च 
न्यायालय के निर्णय का महत्व समझाया जाये और इंदिराजी के (सुप्रीम 


कोर्ट के फेसला तक ) इस्तीफे के पक्ष में जनमत् तैय।र किया जाये । 
तदनुसार विरोधी पक्षों के नेता विभिन्न राज्यों में जाकर सभाए करते 
वाले थे। दिल्‍ली में भी सभाएं करने की योजना थी। इन्दिराजी के 
निवास के सामने भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की योजना थी । इसके लिए 
सत्याग्रद्दी भर्ती किये जाते और वे प्रदर्शन में भाग लेकर गिरफ्तार 
होते । इससे अधिक कुछ नहीं होनेवाला था । ऐसा तो स्वतंत्र भारत में 
हमेशा होता रहा है। इ५में कोई नयी बात तो नहीं थी । हाँ, एक नयी 
बात यह थी की इलाहाबाद 5च्च न्‍न्यायारूय के निर्णय के बाद चारों 
ओर से यह आवाज उठने छगी थो कि इन्दिराजी पर भ्रष्टाचार के आरोप 
सिद्ध हुए हैं, इसलिए वे इस्तीफा देकर हट जायें। स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने 
शर्त के साथ इन्दिराजी को अपीक् को इजाजत (कन्डीशनल सटे) दी थी । 
विरोधी पक्ष भी एकजुट हो गये थे, जेसा पहले कभी नहीं हुआ था । 
गुजरात में जनता मोचे की विजय का उदाहरण सामने था। यह सब 
देखकर इन्दिराजी तथा उनके भित्रों को भय हुआ कि अगर छोकतत्र 
कायम रहा तो अगले चुनात्र में जनता उन्हें तथा उनके दक को निकाल 
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बाहर करेगी । इसलिए उन्होंने लोक तन्त्र को ही समाप्त करने का निश्चय 
किया । तदनुसार २६ जन. ७५ को इन्दिराजी की सछाह पर राष्ट्रपति ने 
इमरजेंसी की घोषणा कर दी और मुझे तथा: आंदोलन-समथ्ंक घिपक्षो 
दलों के नेताओं एवं हजारों कार्यकर्ताओं, सामाजिक सेवकों तथा बड़ी 
संख्या में छात्रों-युवकों को गिःफ्तार कर जैलों में बद कर दिया गया | 
इस सिलसिले में पूरे देश में डेढ़-दा लाख व्यांक्त |गरफ्तार किये गये ओर 
उनमें से हजारों आज भी जेलों म बंद हैं । 


जब भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गये 


कुछ लोग यह कहते है कि जब सर्वोच्च न्‍्यायाल्‍रूय में इदिराजी ने 
अपील दायर कर दो थी तो उस पर निणंय होने, क पुर्ग उनसे इस्तीफे 
की माँग करना अनुचित था, वर्योंक आखिर सर्वोच्च न्यायाल्य ने 
हंदिराजी को भ्रश्नचार के आरोपो से मुक्त ही कर दिया । सच चो यह है 
कि सर्वोच्च न्यायारलूय ने इंदिराजी की अपाल पर निर्णय त्ब दिया, जब 
वे संसद से ( जिसमें उनक दल का भारी बहुमत है ) लोकप्रति।नधित्व 
अधिनियम में एक ऐसा संशाधन पास कराने में सफल हो गयीं जिसके 
प्रभाव से उन पर लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोप शिष्टाचार में बदल 
गये | ( यह भी भारत के इतिहास मे एक अभूतपुव॑ं घटना है ! ) अगर 
यह संशोधन पास नहीं हुआ हाता और सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता 
कायम रहती ता बहुत सभव है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का 
फेसला कायम रहता ओर इदिराजी क। हटना पड़ता । इन्दिराजी को 
अपने दल पर भी भरासा नही था। उनके दल के भी बहुत सारे संसद- 
सदस्य यह चाहते थे कि वह प्रधानमत्रों पद से इस्तीफा देकर लछोक- 
तांत्रिक परम्परा की रक्षा कर और उनके स्थान पर कांग्रेस दल का 
कोई दूसरा नेता प्रधानमंत्री बने । परंतु वह इसके लिए तैयार नहीं हुई', 
वंयोंकि उन्हें भय था कि एक बार हटने पर वह फिर प्रधानमन्री नहीं 
बन पायेंगी । इसलिए इमरजेंसी लगाकर उन्होंने विपक्षी दलों के नेताओं 
के साथ-साथ कांग्रस-दल के नता स्वश्री चन्द्रशेखर एम० पी०, रामधन 
ओर आगे चछकर मोहन धारिया की भी पकड़कर जेल में बंद कर 
दिया । इस श्रकार तथा अन्य प्रकार से अपने दछ के सांसदों को भयभीत 
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कर उन्होंने उनसे मनमाने संशोधन पास करा लिये। इमरजेंसो उनकी 
व्यक्तिगत सत्ता की हिफाजत के छिए अनिवायं बन गयी थी । 


हकीकत यह है 


इंदिराजी बार-बार यह मिथ्या आरोप लगाती हैं कि मेरे आंदोलन 
से देश में हुसा का वात्तावरण बना । यह आरोप, प्रणंतः: गलत ओर 
निराधार है | हकीकत यह है कि आरम्भ में कुछ राजनीतिक तत्वों ने 
जो आज इन्दिराजी के सबसे बड़े समर्थक बने हुए हैं, बिहार के आंदोलन 
को हिंसक मोड़ देने को कोशिश की थी। लेकिन वे सफल नहीं हुए । कई 
उत्तेजनकारी घटताओं के बावजूद आंदोलन का शांतिपूर्ण रूप अब तक 
कायम रहा। आज भले हो कांग्रेसी लोग मुझे गालियाँ देते हैं, लेकिन 
उस समय एक जिम्मेवार कांग्रेस-नेता ने यह कबूछ किया था कि अगर 
जयप्रकाश इस आंदोलन के दौरान पूरे प्रदेश में सामहिक सत्याग्रह, घरना 
और उपवास के कार्यक्रम चले | सामहिक सत्याग्रह को तोड़ने के लिए 
पुलिस ने दर्जनों जगह लाठी-गोली चलाकर सेकडों सत्याग्रहियों को 
घायल किया ओर बिहार में कप-से-कम डेढ़ सौ व्यक्ति पुलिस की गोली 
खाकर शहोद हुए। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है आंदोलनकारियों 
की तरफ से कहीं कोई हिंसक कारवाई नहीं हुई, क्योंकि हमारे आंदो 
छत का नारा था। “हमला चाहे जेसा होगा, हाथ हमारा नहीं 
उठेगा ।” और मुझे इस बात का गोरव है कि हमारे छात्रों 'छौर यूवकों 
ने इस नारे को अपने आचरण से सिद्ध कर दिखाया। हिंसा की केवल 
एक घटना छपरा जिले में हुई थी, ज् एक पुलिस सिपाही जनता के 
आ/ह्शा का शिकार हो गया । मैंने इस घटना की सावंजनिक रूप से 
निंदा की थो ओर उस मृत सिपाही की विधवा को पाँच हजार रुपये की 
सहायता भी भेजो थो। फिर जब बिहार विधानसभा के सदस्यों से 
इस्तीफा दिलाने के लिये सत्याग्रह का आयोजन किया गया, तो मैं इस 
बात पर बराबर बल देता रहा कि शांतिपर्ण सत्याग्रह की मर्यादा भंग 
न हो । अगर कहों कट युवक्रों ने इस मर्यादा का ,अतिक्रमण* किया तो 
मैंने ओर मेरे साथियों ने उसको तत्काल निन्‍दा की ओर स्थिति को 
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नियंत्रण से बाहर नहीं जाने दिया। आपको शायद याद होगा कि एक 
बार जब बिहार विधानसभा के फाटक पर सत्याग्रह के क्रम में एक 
विधायक का कुर्ता फट गया, तो मैंने इस घटना के लिये खेद प्रकट करते 
हुए विधानसभा के अध्यक्ष श्रो हरिनाथ मिश्र को पत्र लिखकर पूरे सदन 
से क्षमा-याचना की थी और मेरा वह पत्र सदन में पढ़कर सुनाया भी 
गया था। फिर भी अगर आज कोई कहे कि इस आंदोलन से हिसा का 
वातावरण बना, त्तो यह सरासर मिथ्था और मनगढ़नत आरोप है। 
वास्तविकता यह है कि हमारे आंदोलन से युवकों और छात्रों के आक्रोश 
को एक शांतिमय दिशा |मलो, अन्यथा उनका असंतोष भड़ककर भया- 
नक विस्फोट का रूप ले सकता था। 


इमरजेंसी की ढाल, पुलिस और सेना 


इन्दिराजी का ओर उत्के शासन का एक सुख्य आरोप यह हैं कि 
मेंने पुलिस और सेना को विद्रोह करने के लिए उकसाने का प्रयास 
किया था। यह भी एक भिथ्या आरोप है । मैंने पुलिस या सेना € 
जवानों से यह कभो नहीं कहा कि वे मौजूदा शासन के खिलाफ विद्रोह 
कर दें ओर हमारे आंदालन में शामिल हो जायें | इमरजसी के पहुले अपने 
सावंजनिक भाषणों ओर वक्‍ततव्पों में मैंन हमेशा इसी बात पर बल दिया 
था कि पुलिस के जवानों को गेरकानूनी आदेशों का पालन नहीं करता 
चाहिए। यह पुलिस ऐक्ट मे ही ।छल्ा हुआ है क्रि अगर पुलिस का कोई 
आदसमी गेरकानूनी भादेश का पालन करता है, तो वह सजा का भागी 
हो सकता है। अपने भाषणों में मैंने पुलिस ऐक्ट की ही बात दुहराई 
थी | इमरजंसी के दौरान और उसके पहले भी पुलिस के छोगों ने ऊपर 
के अधिकारियों के आदेश पर शांतिपूर्ण सत्याग्रही जनता और युवकों 
पर जिस बेरहमी से प्रहार किये हैं, उसे देखकर कोई भी कहेगा कि 
पुलिस को ऐसे आदेशों का पालन नहीं करना चाहिए और में मानता हूँ 
कि यह कहना अपराध नहीं है। जहाँ तक सेना का संबंध है, मैंने यही 
बार-बार कहां है कि सेना को देश के प्रति, राष्ट्रीय झडे क प्रति और 
संविधान के प्रति बफादार रहना चाहिए । अगर किसी दकू की सरकार 
अपने दलीय हितों को आगे बढ़ाने या लोकतंत्र को दबाकर अपने दल 
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की तानाशाही कायम करने के लिए सेना का इस्तेमाल छररना चाहे, तो 
सेना का कर्तव्य है क वह लोकतंत्र की रक्षा करे, क्योंकि हमारा संवि- 
धाद लोकतांत्रिक है। यह कहने की जरूरत मुझे तब पड़ी, जब मैंने 
अनुभव किया कि इन्दिराजी सेना का इस्तेमाल लोकतन्त्र को कुचलने के 
लिए कर सकतो हैं । सोमा सुरक्षा सेना ( बी० एस० एफ० ) का इस्ते- 
माल तो उन्होंने हमारे आांदोलन को दबाने के लिए किया ही है। इस- 
लिए मैंने सेना से और पुलिस से जो कुछ कहा है, वह विद्रोह भडकाने 
के लिये नहीं, बल्कि एक बविद्रोहों परिस्थिति से देश को बचाने के लिए 
कहा है | अगर यह कहना गुनाह है तो मैं उसे कबूल करता हूँ । इन्दिरा- 
जी ने हमारे आंदोलन पर दज॑नों आरोप लगाये है ओर वे सारे आरोप 
निराधार और भश्या हैं, यह मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ। 
मुझे इस बात की खुशी है कि उनके लाख प्रयास के बाबजूद बिहार की 
ओर भारत को जनता यही मानत्ती है कि अपनों व्यक्तिगत तःनाशाही 
का ओचित्य सिद्ध करने के लिए इन्दिगजा ने मिथ्या आरोप लगाये हैं, 
ओर मात्र अपने पद ओर सत्ता की रक्षा के लिए उन्होंने इमरजेंसी लगा 
रखी है ओर समाचार-पत्नों का मह बन्द कर दिया है। 


फासिस्ट कौन है ? 


प्रकार द्वारा प्रकाशित 'इमरजेंसा क्यों ” नाम की पुस्तिका में मेरे 
विरुद्ध अनेक झूठी और मनःण्ढुन्त बात कही गशी हैं। उनमें एक यह है 
कि हमारे आंदालन मे आनन्दम्गर्गी भो शामिल हैं! मैंने बार-बार इस 
बात का छण्डत किया है। फिर भी इन्दिराजो के प्रचारक आनंदमार्ग ' 
को हमारे आंदालन से जोड़ने का कुत्सित प्रयास करते ही रहते हैं। 
आनन्दमारन न तो कभी हुमारे आंदोलन में था और न शआाज है। 
आनन्दमार्ग के सिद्धांत और व्यवहार को मैंने बराबर अस्वीकार किया 
है और आज भो करता हूं 


जहाँ तक आ२० एस० एस० की बात है, यह ठीक है कि वर्षों पृ मैं 
आर,एस एस. का बिरोधों था, और उसकी कठोर शब्दों में आलोचना किया 





ञ् 
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करता था। परन्तु दुनिया में कोई चीज अपरिवतंनशोल ( स्टेटिक ) 
नहीं है। संगठन के भी रूप और सिद्धांत बदलते हैं और मैं मानता हूँ 
कि अनुभवों से गुजर कर आर० एस० एस० भी बदछा है और बदल 
रहा है। यह संगठन पहले जो भो रहा हो, आज बिल्कुल वही नहीं है, 
जो पहले था। आज उसके स्वयंसेवक अपनो प्राथना में जिन प्रातः- 
स्मरणीय महापुरुषों के नाम लेते हैं, उनमें महात्मा गांधी भी हैं। आर० 
एस० एस० और जनसंघ पर सम्प्रदायवादोी होने का आरोप अवसर 
लगाया जाता है । अउने सप्॒ण क्रांति के आन्दोलन में उन्हें शामिल कर 
मैंने उनको 'डी-ऋम्युनलाइज' करने, यानी उनओ असाम्प्रदायिक बनाने 
की कोशिश को है। इन दोनों जमातों के युवकों ने इस आन्दोलन में 
मुस्लिम छात्रों और युवकों के साथ कंघे से कंधा मिलाकर कम किया 
है और एक साथ काम करने के दोरान एक दूसरे की गलतफहमी दूर 
हुई है तथा पारस्परिक विद्वास बढ़ा है। सर्वंधमं समभाव जिसे 
अंग्रेजी में सेक्यूलरिज्म कहते हैं | के आदर्श को इस आन्दीलन बी ओर 
से यह एक बड़ी देन मिली है, इसे कोई भी तटस्थ व्यक्ति स्वीकार 
करेगा। इस प्रकार जनसंघ और आर० एस० एस« को सं;र्ण क्रान्ति 
के 'सेक्यूछर' आन्दोलन में शरीक कर मैंने सेक्यूलरिज्म को बुनियाद को 
मजबूत बताने की कोशिश को है। सम्प्रदायवाद को मिठाने'की जो 
कोशिशें अब तक हुई हैं, उनसे शिन्न मेरी यह कोशिश है ओर में मानता 
हूँ कि मेरी यह कोशिश अधिक रचनात्मक है । 


इन्दिराजी और उनके छुटभयों ने हमारे आन्दोलन को अक्सर 
फासिस्ट कहा है, इसलिये कि हमने जनसंघ ओर आर० एस» एस० 
का साथ अपने आंदालन में लिया है। आज इंदिराजी का जो भी 
विरोध करता है वह प्रतिक्रियावादी और फासिस्ट बन जाता है। 
फासिज्म का उदय सर्वप्रथम मुसोलिनी और हिटलर के देशों में हुआ था। 
वहाँ का इतिहास जानने और समझनेवाले बताते हैँ कि इन्दिगजों 
आज उत्हों फासिस्ट देवताओं के चरण-चिन्हों पर चल रही हैं । इसलिये 
अगर इस देश को फाजजिस्म का खतरा है तो वह इन्दियाजो की तरफ 
से है। लोकतंत्र को कुचछऋर फासिज्म की बुनियाद उन्हीं के कर कमलों 
से डाली जा रही है । द 
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बआीस-सूत्री कार्यक्रम 


इन्दिराजी का दावा है कि इमरजेंसी के दोरान बोस-सुत्री कार्यक्रम 
लागू कर उन्होंने देश का बहुत कल्याण किया हैं। इमरजेंसी से होने- 
वाले जो अधिक लाभ गिनाये जाते हैं. उनमें मुख्य हैं! मुद्रास्फीति पर 
नियंत्रण, उत्पादन में वृद्धि, कार्य में अनुशासन आदि। सबसे बड़ा लाभ 
तो स्वयं यह वीस-सूत्री कार्यक्रम हैं जिसका बहुत ढोल पीटा जा रहा 
है। इसे प्रधानमंत्रो का क्रांतिकारी कार्यक्रम बताया गया है। वास्तव में 
यह कुछ पुराने और कुछ नये कार्यक्रमों को खिचड़ी है और कोई सुनि- 
योजित कार्यक्रम नहीं है। इनमें से कुछ कार्यक्रम गाँवों के लिए हैं और 
कुछ ज्ञहरों के लिए | ग्रामीण कार्यक्रम का एक मुख्य मुद्दा है भूमि हृद- 
बंदी कानून पर अमल और श्तिरिक्त जमीन का भमिहीनों के बोच बित- 
रण | ३० जून ' ७६ तक करीब साढ़े चालीस लाख एकड़ जमीन को हृद- 
बंदी कानून के अंतर्गत अतिरिक्त (सरप्लस) घोषित कर बाँटने का लक्ष्य 
निर्धारित किया गया था । २१ जूम ' ७६ तक सरकारी आंकड़ों के अनु पार 
करीब १८ लाख एकड़ जमीन को सरकार ने “अतिरिक्त? घोषित किया । 
कहा गया है कि इसमें से दस छाख एकड़ सरकार के कब्जे में 
आयी ओर उसमें मात्र चार लाख बासठ हजार एकड़ जमीन दो लाख 
बीस हजार भूमिहोन परिवारों में बाँटी गयी! इस मामले में भी कुछ 
राज्य पोछे हैं और उनमें एक बिहार तो है ही। सरकार के ये आँकड़े 
भी कितने सहो हैं, यह भगवान जाने, क्योंकि इमरजेंसी में सरकार को 
झूठ बोलने को छूट मिलती हुई है। अगर मान लिया जाये कि सरकार 
जी कहती है वह ठीक है, तो भी यह प्रगति नगण्य मानी जायेगी । क्योंकि 
देश में सरकारी रिपोर्ट के हो अनुसार लगभग चार करोड़ सत्तर लाख 
भूमिहीन खेत-मजदूर हैं। उनमें से दो-सवा दो-छाख मजदूरों को एक-दो 
'एकड़ जमोन मिल भो गयी तो इससे भूमिहीनता की विराट समस्या 
पर कया अप्तर होने वाल है ? 


लेकिन अगर यह भी मान लिया जाये कि सरकार के बीस-सृत्री 
कार्यक्रम से देश को छाभ हो रहा है, तो इसको इमरजेंसी का लाभ 
बताना गलत है। एक विद्वान पन्नकार श्री वी० जी० वर्गीज ने अभी 
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हाल के अपने एक लेख में ( जो गत ३ जुलाई, «६ के अंग्रेजों साप्ताहिक: 
'कामसं' में प्रकाशित हुआ है ), लिखा हैं कि सरकार ने मुद्र-स्फोति 
पर काबू करने के लिए जो कारंबाई को, वह इमरजेंसी के पहले ही 
( सितम्बर १९७४ में ) शुरू हो गयी थी और इमरजेंसी की घाषणा 
होने के पूर्व काफी ह॒द तक प्रभावी हो चुकी थो। तस्कर व्यापार के 
विरुद्ध भी जो कार्रवाई हुई, वह इमरजेंसों कं बहुत पहल आरम्भ हो 
गयी था । और जहाँ तक उत्पादन में, खासकर अनाज के उत्पादन में, 
बुद्धि होने की बात है, उसका मुख्य कारण यह है कि अच्छो वर्षा के 
फलस्वरूप लगातार अच्छी फसलें हुई । मुद्रा-स्फीति पर भी इसो कारण 
काबू किया जा सका है | 


: सरकार दाबा करती है कि इमरजेंसी के कारण देश में अनुशासन" 
का वातावरण बना है और उससे आधथिक विकास में मदद मिली है। 
श्री वर्गीज के अनुसार डिसिप्लान डज नाट इक्वल ग्रोथ', याती अनु- 
शासन बराबर है विकास के, ऐसा नहीं होता । सरकार का यह दावा 
भी-सही नहीं है कि इमरजेंसी से अनुशासन की भावमा पेदा हुई है। 
भय से लादा गया अनुशासन अनुशासन नहीं है। अनुशासन करा वास्त- 
विक अथं स्वानुशासन या आत्मानुशासन है कि जो कत्तंव्य या दायित्व 
को भावना से उपजाता है | इम जस। के दौरान भ्रष्टाचार जिस गांत से 
बढ़ा है और जिस परिमाण में बढ़ा है, वह सरकार के इस दावे को 
खण्डित कर देता है। मैं नहीं कहता की बीस-सूत्री कार्यक्रम गलत है 
ओर उसे क्रियान्वित नहीं किया जाना चाहिए। वह अवश्य क्रिया।न्वत 
किया जाये । परन्तु केवल प्रचार के बल पर या इमरजेंसी का भय 
दिखाकर उसे अमल में नहीं लाया जा सकता | जाम जनता का हादिक 
सहयोग हासिल किये बिना ये बीस-सृत्र बोस सार में भो पूरे नहीं 
होंगे । इसलिए अगर इंदिराजों सचमुच इस कार्यक्रम को सफल बनाना 
चाहती हैं तो उन्हें अपता रास्ता बदलना होगा और लोव शाही की 
ओर छलोटना होगा । जनता को और सरकार को भी यह समझ लेता 
चाहिए कि २० सत्री कार्यक्रम से थोड़ी गहत भले ही मिल जाये हमारी 
कोई व॒नियादी समस्या नहीं हल होगी, उप्तकें छिए पूरी बाथिक नीति 

बदलती पड़ेगी । 


श्ष 


इन्दिराजी का समाजवाद 


इन्दिराज। के अनेक नारों में एक मुख्य नारा समाजवाद है। समाज- 
बाद की टोपो पहनकर अःज हुर कोई समाजबादो बन जाता है। 
इन्दिराजी भी समाजवादो होने का दावा करती हैं और अपने विरोधियों 
को वे फ्रतिक्रियावादी बताती हैं। परतु उनके समाजवाद में गरीबों की 
गरीबी और अमोरों की अमोरो निरन्तर बढ़ रही है। ण्ह समाजवाद के 
ही पंजीबाद के लक्षण हैं। इन्दिराजी के पीछे आज भारत का पंनी 
वाद खड़ा है, और वह उतकी आधिक नीतियों में विश्वास जाहिर 
करता है । यह स्पष्ट है कि इन्दिराजा के सपम्राजवाद और पजोबाद के 
बीच कोई फक नहीं रह गया है । तभो तो इलाह/बाद उच्च न्यायालय 
के फेसले के बाद जब इंदिराजो से इस्तीफे की माँग की जाने लगी, तो 
सवंप्रथम भारतीय ०्जीपतियों को संस्था इण्डियन चेम्बर ऑफ कामर्स 
एण्ड इन्डस्ट्रीज ने यह प्रस्ताव पारित किया कि इन्दिराजी को इस्तीफा 
नह देना चाहिए। इन्दिराजो ।हसे समाजवाद कहती हैं, बह वास्तव 
में सरका रवाद या राज्यवाद है। सम्पांत का सरकारीकरण या केन्‍्द्री- 
करण समाजवाद हरगिज नहीं है। असली समाजवाद का ब्यवस्था वह 
है जो आथिक समता एवं आर्थिक स्वतंत्रता की बुनियाद प* खड़ी होती 
है । आज, जो कई सरकारी उद्योग चल रहे हैं, वे पजीवाद के सिद्धांतों 
पर चल रहे हैं। वेतन में विषम्ता और श्रमिक्रों का शोषण पंजीवाद 
के मुख्य लक्षण हैं और ये दोनों लक्षण इन्दिराजी के समाजवादा ढाँचे 
में मोजद हैं। समाजवाद का, विशेष कर लोकतांन्िक समाजवाद का 
जिसका दावा इन्दिराजी करती हैं, एक अनिवाय॑ पहल यह है कि उसमें 
वेयक्तक स्वतंत्रता बची रहे । आज जिस ढंग से वैयक्तिक स्वतत्रतता 
ओर नागरिक-अआंधकारों को कुब्छा जा रह! है वह सिद्ध करता हैक 
इन्दराजी का सरमाजबाद लोकतन का जिराधी है। भारत की जनता 
ऐसे समाजवाद को कभो स्वीक१र नहीं करेगो । 


इंदिराजी ने “इमरजेंसी क्‍यों ” नाम को जो पुस्तिका प्रकाशित 
करायी है, उसमें मेरे उस चौदह-सूत्री कार्यक्रम की भी चर्चा की गयो 
है जो मैंने प्रधानमंत्री जवाहुर छाल नेहरू के सामने पेश किया था। 
नेहरूजी ने उसे कबृुछ नहीं किया, इसलिये उनकी सरकार के साथ 
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सहयोग करने की बातचोत विफल ह्‌। गयी। आज जब मैं पोछे मुड़कर 
देखता हूँ तो लगता है कि अगर उन कार्यक्रमों को भी जोर-जबर- 
दस्ती से, जनता का सहयोग हासिल किये बिता, क्रियान्वित किया 
जाता, ओर समाजवाद के मानवीय मुल्यों का ख्याल नहीं रहा जाता, 
तो इस देश में समाजवाद के नाम पर एक भयानक राज्यवाद कायम 
होता। में ऐसे समाजब।द में विश्वास करता हूँ जिम्तमें आथिक सत्ता 
स्वयं श्रप्तिक जनता के हाथों में हो और व्यक्ति को स्वतंत्रता एवं 
नागरिक आजादी सुरक्षित रहे। मेरी राय में समाजवादी क्रांति तभी 
सफल होगी, जब उस क्रांति के फलस्वरूप आथिक सत्ता ( और राज- 
नीतिक सत्ता भी जनता के हथों में होगी ओर वह बिना किसी बाहरी 
हस्तक्षेप के अपने भाग्य का निर्माण करने में समर्थ होगी । आज जिस 
संपूर्ण क्रांति की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें वह क्रांति भी निहित्त है, 
जिसके गर्भ से वास्तविक समता एवं मानवोय स्वतंत्रता पर आधारित 
समाजवाद जन्म प्रहण करेगा । 
यह समाजवाद नहीं एक व्यक्ति का वाद है 

अब स्पष्ट हो गया है कि भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा 
आदि समस्याओं को हु करने क लिए देश की राजनोति बदलनी होगी, 
अर्थंनीति ओर शिक्षा नीति बदलूनी होगी और इस बदल की दिशा होगी 
महात्मा गाँधी की दिशा--राजनौतिक एवं आध्िक सत्ता के विकेन्द्रीकरण 
की दिशा । आज सारी सत्ता मुट्ठीभर लोगों के हाथों में, बल्कि यों कहिये, 
एक व्यवित के हाथों में केंद्रित हो गयो है। यह समाजवाद नहीं, व्यक्ति 
का वाद है, शुद्ध प्रतिक्रियावाद है, अक्षिनायकवाद है । सत्ता का यह घोर 
केन्द्रोकरण समाज और व्यक्ति के अस्तित्व के लिए थतरा है, हमारी 
स्वतंत्रता, लोकतंत्र और राष्ट्रकी एकत्ता के लिये भी खतरा है। एक 
केन्द्र से इतने बढ़े देश पर नियंत्रण रखना संभव नहीं है। इतिहास 
साक्षी है कि एक केन्द्र से भारत पर शासन करने की कोशिश कभी पूरी 
तरह सफल नहीं हुईं। ऐसे केन्द्रित राज्य बहुत दिन टिक नहों पाये । 
यही कारण है कि हमारे संविधान-निर्माता ग्रों ने स्दतंत्र भारत की राज्य - 
व्यवस्था को एकसंघाय रूप प्रदान किया था । परंतु आज उसे एकतंत्रोय 
रूप देने की कोशिश हो रही है। राज्य सरकारें अब कन्द्र की दासी 
मात्र रह गयी हैं। विधानसभाओं का अस्तित्व भी केन्द्रीय शासन की 
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मर्जी पर रह गया है । केन्द्र जब चाहे राज्य सरकारों को बर्खास्त कर 
सकता है श्रौर विधानसभाश्रों को विधटित कर सकता है। इसकी सबसे 
ताजा मिसाल तमिलनाडु है जहाँ द्रमुक सरकार को मनमाने ढंग से 
बर्खास्त कर वहाँ की विधानसभा को विधटित कर दिया गया। 
इंदिराजी कहती हैं कि तमिलनाडु की सरकार भ्रष्ट हो गयी थी, इसलिए 
उसको बर्खास्त किया गया । और विधानसभा को विघटित क्‍यों किया 
गया ? इसलिए कि उसमें द्रमुक पार्टी का बहुमत था । बिहार आंदोलन 
ने भी तो यहाँ की भ्रष्ट सरकार को हटाने और उसकी समथक विधान- 
सभा को विघटित करने की माँग की थी । यह माँग बिहार को जनता 
ने की थी, इसलिए वह अपराध बन गयी । लेकिन तमिलनाडु में यही' 
झ्रपराघ इन्दिराजी का अधिकार बन गया ! 


भ्रष्टाचार बढ़ रहा है 


हमने भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठायी थी। भ्रष्टाचार-निवारण' 
हमारे आंदोलन का एक मुख्य लक्ष्य था। इमरजेंसी के दौरान भ्रष्टाचार' 
भयानक रूप से बढ़ा है श्नौर बढ़ रहा है। कारण यह है कि श्रब भ्रष्टान 
चारी श्रफसरों, भ्रष्ट राजनीतिक नेताओं और मंत्रियों के खिलाफ कोई 
ग्रावाज उठा नहीं सकता । इंदिराजी ने अ्रपनी तानाशाही को बर- 
करा रखने के लिए नोकरशाही को, पुलिस अधिकारियों का तथा 
दूसरे सरकारी अफसरों को इतने भ्रधिकार दे दिये है कि वे निरंकुश 
बन गये हैं । कुछ पुलिस तथा अन्य सरकारी अधिकारी भा अच्छे लोग 
हैं और वे जनता के साथ बहुत बुरा बर्ताव नहीं करते, क्योंकि उनको 
भी समस्‍याएँ हैं और वे समझते हैं कि यह श्रांदोलन उनके लिए भी था 
और है। परंतु ग्राम तौर से मौजूदा प्रशासन के श्रघधिकारों कानृत और 
व्यवस्था कायम रखने के नाम पर तानाशाह के जैसा बर्ताव करते हैं * 
ये छोटे-छोटे तानाशाह दिल्‍ली को सर्वोच्च तानाशाह के प्रति वफादार 
हैं और ये उनके ही इशारे पर काम करते हैं, उत्तके शब्द हो इन 
धधिकारियों के लिए कानन हैं। वे शर किसी कानन का अनुशासन 
नहीं मानते । श्राज अनुशासन की बातें बहुत होती हैं। जनता को 
युवकों को, छात्रों को अ्नुशासित करने के लिए इमरजेंसी तक लागू 
की गयी है। परंतु इस तथाकथित शनुशासन-पव में ग्रनुशासन का सबसे 
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अधिक भंग श्रगर किसी ने किया है तो हमारे शाप्षकों ने किया है और 

श्राज भो कर रहे हैं। जनता प्रनुशासित हो, युवक और छात्र गअनुशासित . 
हों, लेकिन सत्ता निरंकुश रहे तो कंसे चलेगा? यह निरंकरुश सत्ता 

ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार पर पल रहो है। कुछ थोड़े तस्कर-व्यापा- 

रियों या भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध प्रशासनिक का रंवाई करने-मात्र से 

भ्रष्टाचार मिट नहीं सकता । यह तो हाथी के दिखावटी दाँत हैं ॥ उसके 
असली दाँतों को तोड़ने की कोशिश नहीं होतो । 


भ्रष्टाचार की गंगोत्री 

भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की बातें बहत हुई हैं। लेकिन भ्रष्टाचार 
बढ़ता ही गया है। ग्यारह वर्ष पृव इस सवाल पर संतानम कमिटी 
बैठी ! उसने रिपोर्ट भी दी। लेकिन उसके सुझावों को ईमानदारी से 
अमल में लाने की कोशिश श्राज तक नहीं हुई । कुछ राज्यों में लोकायुक्त 
कानून वना है और वह लागू भी हुआ है। परत उसके श्रधिकार इतने 
सीमित हैं और इस कानून में इतने छिद्र हैं कि लोकायुक्त भी भ्रष्टाचार 
के विरुद्ध कोई प्रभावी कारंवाई नहीं कर सकता। वह राज्य के मुख्य- 
मंत्री के भ्रष्टाचार को जाँच तक नहीं कर सकता । मानो, एक हाथ से 
उसको शअ्रधिक्रार देकर दूसरे हाथ से छीन लिया गया है। केन्द्र में भी 
लोकपाल बिल बना है, परंतु वह भ्रभो कानुन का रूप भोनहीं ले 
पाया है । उस बिल के मुदाबिक लोकपाल को भो यह अधिकार नहीं 
होगा कि वह प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार को जाँच कर सके। यानी भ्रष्टाचार 
की गंगोत्री जहाँ है, वहो क्षेत्र लोकायुक्त और लोकपाल के अ्धिका र-क्षेत्र 
के बाहर रखा गया है। तो फिर भ्रष्टाचार केसे मिटेगा, क्योंकर 
मिटेगा ? कुछ वष पूर्व मैंने अपनी एक मुलाकात में इदिराजी से कहा 
था कि अगर भ्रष्टाचार मिटाना है तो सतानम कमिटी के सुझावों को 
ईमानदारों से लागू करायें और लोकायुक्त एवं लोकपाल को सुख्य मंत्री 
तथा प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार की जाँच करने का भो हक दिया जाये। 
'परंतु मेरी कौन सुनता है ? 


अधिकार दिया नहीं, लिया जाता है 


इस प्रकार एक सिद्धांतहीत शौर भ्रष्ट राजनीति इस देश में चलायी 
जन हट व >> तो कु घ भरे 
जा रहो है और जतता को हुण्ठित कर एक स्व-सत्तावँदो व्यक्ति(वन्रे 
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का निर्माण किया जा रहा है। इसको रोकने का एक ही उपाय है कि 
श्राप सजग और संगठित होकर अपनो आवाज बुलंद करें और उन भ्रधि 
कारों की माँग करें जो छीने गये हैं भ्रौर छोने जा -रहे हैं; कहते हैं, 
अधिकार दिया नहीं, लिया जाता है। इसलिए ग्रापको भी अपना ग्रधि- 
कार लेना होगा, अपनी संगठित शक्ति से हासिल करना होगा । ग्राज 
शाप्तत की तरफ से नागरिकों के कतंव्य पर बहुत जोर दिया जा रहा है, 
और संविधान में भी नागरिकों के कुछ बुनियादी कर्तव्य” दाखिल किये 
जा रहे हैं' जाहिर है कि यह सब जनता के गले में ठानाशाही का 
शिकंजा मजबूत बनाने के लिए किया जा रहा है! जनता को कतंव्य 
का उपदेश देनेवालों का पहला कतंव्य यह है कि वे जनता को उनके 
छोने गये अधिकार छोटा दें और वह लोकतंत्र वापस कर दें जो 
हमने राष्ट्रीय आजादी के साथ हासिल किया था | कतंब्य जनता के 
लिए ओर अ्रधिकार इंदिराजी के लिए या उनके मृदी भर अमलदारों 
के लिए, यह तो नहीं चल सकृता! जनता श्रपता कलंव्य करेगी, 
लेकिन अपने श्रधिकार खोकर नहीं। अपने खोये हुए अधिकारों को 
हासिल करता हो ध्राज उसका सबसे महान और बुनियादो कत्तं5्य है। 

अ्रधिकारों को प्राप्ति के लिए हमें स्वश्थप भय का त्याग करना 
हो गा। हमने जिस तरीकेसे राष्ट्रीय श्राजादी हामिल्र की थी उसी तरीके 
से हम लोकतांत्रिक श्राजादी, नागरिक आ्राजादी भी हासिल कर सकते 
हैं। गांधीजी के नेतृत्व में ग्राजादी के लिए लाखा लोग जेल गये और 
जैलें भर गयीं । हमारे आंदोलन के सिलसिले में भी डेढ़-दो छाख लोग 
जेल गये । जानकार लोग बताते हैं क्रि आजादी की लड़ाई के दो रान भी 
एक समय में इससे श्रधिक लोग जेल नहीं गये थे । के कन अब इतना 
ही काफो नहीं है। मौजूदा सरकार विदेशी शअ्रंग्रेज सरकार से भी ज्यादा 
जालिम है! अंग्रेज सरकार पर ब्रिटिश संसद का अंकुश था। वर्तेमान 
शासन तो निरंकुश है | ऐसे शासन से अधिकार प्राप्त करने के लिए और 
भो बड़ो कुर्बानी करने के लिए त॑यार होना होगा। जेल का भय त्यागना 
तो पहली शर्त है । 


रोटी बनाम आजादी 


इन्दिराजी के समर्थक बार-बार यह कहते हैं कि जनता को रोटो 
चाहिए श्रौर इसका प्रबंध उनको सरकार कर रही है। जनता को 
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नागरिक-अधिकारों से क्या मतलब ? इन अ्रधिकारों की माँग तो वे 
थोड़े-से लोग करते हैं जो विरोधी दलों के हैं या जो शहरों में बैठकर 
बहस और भालोचना करने के श्रादी हैं। इन्दिराजी के लोकतंत्र की 
कल्पना यह है कि जनता मूक पशु की तरह जीये, और जो कोई शासन 
की श्रालोचना करता है, उसके लिए जेल के दरवाजे खोल दिये जायें । 
बोलने का भ्रधिकार केवल उन्हें हो जो इंदिराजी के 'जी-हुजु्‌र/ बनकर 
उनकी प्रशंसा का पुल बाँध सकते हों श्रौर उनका तथा उनके वंश का 
जय-जयकार कर सकते हों । क्या ऐस। ही लोकतंत्र आपको चाहिए 7? 
अगर नहीं तो आ्रापको स्पष्ट कहना होगा कि हमें सिर्फ रोटी नहीं, 
वेयक्तिक श्राजादी चाहिए, नागरिक स्वतंत्रता चाहिए। हम मुक पशु' 
की तरह नहीं, श्राज:द इन्सान की तरह जीना चाहते हैं। हमें राटी का 
अ्रधिकार चाहिए, भीख नहीं, और इस अधिकार के साथ-साथ वे सारी 
' स्वतंत्रताएँ चाहिए जो एक स्वतंत्रत देशके नागरिकों के लिए जरूरी है 


इमरजेंसी उठाने का सवाल 


लोग मुझसे भ्रक्सर पूछते हैं कि इमरजेंसी कब ह॒टेगी, कैसे हंटेगी ? 
इंदिराजी बराबर यह कहती हैं कि इम रजेंसी हमेशा कायम नहीं रहेगी, 
लेकिन वे यह नहीं बतातीं कि वह कब हटाई जायेगी। भ्रभी तक विपक्षी 
दलोंके तथा हमारे आंदोलनके हजारों लोगों को उन्होंने आंतरिक शांति 
व सुरक्षा के नाम पर नजरबंद रखा है श्लौर उनकी नजरबंदी बढ़ाई जा 
रही है। पिछले साल २६ जून को इमरजेंसी लागू करते समय इदिराजी 
ने कहा था कि श्रांतरिक स्थिति में सुधार होते ही आपात्‌ स्थिति 
की घोषणा समाप्त हो जायगों । लेकिन अभो तक वह कायम है + क्‍यों 
कायम है, यह लोगों को समझ में नहीं आता । आ्ाज सारे देश में शांति 
है और कहीं तोड़-फोड़ की घटना नहीं हो रहो है। श्रगर यह मान 
भो लिया जाय कि इमरजेंसो के पहले देश में श्रशांति थी तो अब वह 
स्थिति नहीं है । तोड़-फोड़ न तो इमरजेंसो के पहले हो रहा था और 
न श्रव हो रहा है। फिर भी इमरजेंसो क्‍यों नहीं उठायो जा 
रहो है, क्यों ग्रखबारों पर सेंसरशिप लगी हुई है, भौर क्यों राजनीतिक 
बंदियों को रिहा नहीं किया जा रहा है ? श्रभी तक कुछ अपवादों को 
छोड़ वे ही नेता रिहा किये गये हैं जिनका स्वास्थ्य जेल में खराब हो 
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गया था या जो मरणासन्न हो गये थे। इसका एक उदाहरण दो में ही 
हैं। मेरे अलावा सर्वत्रों चबकृष्ण चौधरी, अटलविहारी वाजपेयी, अशोक 
मेहता आदि जेल हें बुर तरह अस्वस्थ हो जाने के बाद ही रिहा किये 
गये और आज +ी वे पूरों तग्ह स्वस्थ नहीं हुए हैं। कई लोग तो जैछ 
में वामार होदार मर भी गये। चंडीगढ़ के एक बड़े वकीक श्री सी० 
एल० लखनपाछ दः देहाम्ल छभी हाल में हो चडीगढ़ जेल में हो गया। 
बिहर में प्रोफेघचर शम्मचभ्द्र ज्ञाही की मृत्यु कुछ दिन पूर्व दरभगा जेल 
मे हो गयी | और भी कई छोगों की मृत्यु जैलों में हुई है। अभो-अभी 
बिह/र के सर्वोदिद मे । वेद्यनाथ प्रसाद चौधरी की मृत्यु 
बाराणती में हुई। जेल में जब' उनका स्वःस्थ्य काफो खराब हो गया 
तभी उनकी छाड़ा गया | आखिर इन छोगों ने कौन-सा अपराध किया 
था कि रहें जेलों में सड़ाकर मौत के दरवाजे तक पहुँचा दिया गया ? 
इंदिराजी चाहती क्या हैं, यह समझ में नहीं आता । 


बातचीत के लिए पहल 


बम्बई में जब मैं था, तो मेरे कई भित्रों ने मुझे सझछाह दी कि 
बतंमान राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के छिए मैं ही अपनी ओर 
से पहल करू । इन्दिराजी ने भी कुछ महीने पूर्व लोकसभा में यह बयान 
दिया था कि वे बिरोधी पक्ष से बातचीत करने के लिए तयार हैं। उस 
पर से मेंने विगह (८ जनवरी, ७६ को इन्दिराजी को इस आशय का 
एक पतन्न लछिहा कि राजगीतिक गतिरोध को भंग करने हेतु बातचीत 
करते के लिए मैं तेथार हूँ, परन्तु यह सभी सम्भव है जब अपने वरिष्ठ 
सहयोगियों से, जो जे में बन३ हैं, सलाहु-परामर्श करने का अवसर मुझे 
मिले | यह पच्र मैंने समाजवादी नेता श्री एन० जी० गारे के हाथ इरि 
जी के पास भेजा था । अभो सं यत्र का कोई उत्तर नहीं मला। 
अगर इन्दिराजी ने यह तथ कर लिया है कि इस देश. में अब छोकशाही 
नहीं, तानाशाहों हो चलेगी, तो /फर विरोधी पक्ष से बातदीत करने की 
जरूरत नहीं . रुकन वे तो बार-बार छोकदंत्र को और ससदोय 
लोकतंत्र की दहाई देती हैं। अगर इन्दिराजी सबमुच चाहती हैं कि 
इस देश में वंसरोग कोऊतंत्र चले दो विरोधी पक्षों को दबादे नौर मिटाने 
के बदकछे उसका सहयोग हासिल करना चाहिए और छोकतत्र को पटरी 
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पर लाने के लिए खले मानस से उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। 
जब इमरजेन्सी उठाने और राजनीतिक बंदियों को रिहा करने का सवाल 
उठाया जाता है तो इन्दिराजी कहती हैं कि अभी तक विरोधी दलों 
के लोगों का और अन्य भांदोलनकारियों का विचार नहीं बदला है, वे 
अपने क्चारों पर कायम हैं। तो कया वे समझती हैं कि किसी को जेलछ 
में डाछ देने से उसका विचार बदल जायेगा ? कया महात्मा गांधो और 
जवाहरलाल नेहरू के विचार अंग्रेजों के जेल में रहने के कारण बदल 
गये थे ? अगर नहीं तो “आज इंदिराजी के जछ में जो बद है, उनका 
विचार केसे बदल जायेगा ? भारत जेसे देश का प्रधानमत्री के मु ह से 
ऐसी बात निकले, यह शर्म की बात है; अगर किसी का विचार वे बद- 
लना चाहती हैं तो वह पारस्परिक समझदारी पेदा करने से बदल सकता 
है, बातचीत करने से बदल सकता है। 


हार कबूल नहीं 


लेकिन अभी तक ऐसा कोई संकेत प्रधानमंत्रो की ओर से नहीं 
मिला है कि वे इमरजेन्सी उठाने और सामान्य स्थिति वापस छातने के 
सवाल पर खुऊ मानस से बातचीत करने के लिए तेथार हूँ । फुछ सूत्रों 
के अनुसार शायद इन्दिराजी यह महंसूस करती :हैं कि जयज्रकाश 
नारायण तो अब भी वार-पाथ' पर हैं, यद्ध के मार्ग १२ हैं, तो उनसे 
बातचोत क्या होगी ? मेरा उत्तर है कि बातचीत को जरूरत तभी होती 
है जब दोनों पक्ष युद्ध के मार्ग पर होते हैं। में तो अब एक घायल 
सिपाही हूँ । युद्ध तो मैं कर नहीं सकता | लेकिन लोकतंत्र की वापमी के 
लिए और उन सारे अधिकारों की प्राप्ति के लिए जो जनता ने खोये 
हैं, मैं शहीद होने के लिए तयार हूँ। जब तक हमारे हजारों साथ जेलों 
में बंद हैं, तब तक युद्ध जारी है, ओर यह दोनों तरफ से जारी है। 
अभी हाल में इन्दिराजी ने कहा था कि विरोधी पक्ष हार तो गया है, 
लेकिन उसते हार कबूल नहीं की है। ज॑ ।हरलाल नेहरू की बेटी होकर 
भी वे ऐसा बातें बहुली हैं और महात्मा गांधी के देश के लोगों से कहती 
हैं। में शानत! है कक गांधी का असर अब भी इस देश की जनता पर 
ओर यृव॒क्षों 7र कुछ बाकी है, ँर जब त्तक वहु असर है, गांधी का 
कीई भी धनयारी बिसी हिटलर के सामने भी घुटने नही टेकेगा। 
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हम सत्याग्रही हैं श्लौर गांधी का यह वचन हमें याद है कि सत्याग्रह में 
हार नहीं होती। इमरजेंसी घोषित होने के बाद उसके विरुद्ध देश में जगह 
जगह सत्याग्रह का आयोजन किया गया और उसमें भाग लेनेवाल हजारों 
व्यक्ति गिरफ्तार होकर जेल गये । विशेषकर बिहार में २ भकट्बर, !७५ 
से सत्याग्रह का एक दौर चला जिम्ममें लगभग तीन हजार व्यक्ति गिर- 
फ्तार हुए । १४ “वन्बर ७५ से २६ जनवरी ?७६ ठक दशव्यापी सत्या- 
ग्रह का एक लंबा दौर चला जिसमें कोई सड़सठ हजार व्यक्ति शामिल 
हुए और गिरफ्तार हुए। इमरजेंसी के खिलाफ सत्याग्रह का एक शान- 
दार नमना पजाब ने पेश किया है जिसका श्रेय शिरोमांण अकाली दछ 
के साथियों को है । वहाँ २६ जून *७५ से ही सत्याग्रह चल रहा है, और 
आये दिन लोग सत्याग्रह करके जेल जा रहे हैं। ऐसे सातत्यपृर्ण सत्या- 
ग्रह का उदाहरण आजादी के आंदोलन में भी मिलना कठिन है। 
काज ऊपर से भले हो लगता हो कि स्थापित सत्ता के 
मुकाबले हमारा आंदोलन पीछे हटा है, परन्तु जरा गहराई से देखिये 
तो जाहिर होगा कि वास्तव में हम एक कदम आगे ही बढ़ हैं। इस 
आंदोलन से देश में अद्भुत जन-जागृति हुई है। श्रा। धोरेन्द्र भाई 
मजूमदार, जो इस देग के एक बड़े नेता और विचारक हैं, अपने अनुभव से 
बताते हैं कि भारतीय जनता के मन पर इस आंदोलन का प्रभाव सत्र 
'४र के आंदोलन से भी अधिक व्यापक और गहरा हुआ है ओर अ ज वह 
पहुले से अधिक जाग्रत है। इसलिए हार कबूछ करने का सवाल ही हमारे 
लिए नहीं उठता। 


आचार्य-सम्मेलन और विनोबा 


आपने आचार्य सम्मेलन के बारे में सुना होगा जो विगत १६, १७, 
१८ जनवरी को पचनार आश्रम में बविनोबाजी की प्रेरणा से आयोजित 
हुआ था। सम्मेहन में विनोबाजी के आमंत्रण पर देश के विभिन्न क्षेत्रों 
से आणे हुए आचर यों ने भाग लिया था। विनोबाजी की परिभाषा के 
अनुसार आचार्य! वह है शो निष्पक्ष हो, निर्वर हो और भीक हो । 
ऐसे आचार्यों ने देश की परिस्थिति पर तीन दिनों तक तटस्थ हष्षट- 
कोण से विचार दिया और सर्वंस्म्मति से एक निवेदन ( प्रस्ताव ) 
स्वीकृत किया जिसमें और बातों के अलावा य्हू कहा गया कि इमरजेन्सी 


रेप 


शीघ्र हटायी जाये, समाचार-पत्नों पर से पाबंदों उठायी जाये, जेछों में 
जो कार्यकर्ता हजारों की सख्या में पड़े हैं, उन्हें मुक्त किया जाये और 
सही एवं स्वतंत्र चुनाव कराये जाय । यह +िवेदन लेकर विनोबाजी के 
एक निकट संहयोगों डा० श्रीमन्नाराप्रण इंदिराजी से मिलने के लिए 
दिल्‍ली गये । वहां वे सप्ताह भर रह, लेकिन इांदशजी उनसे नहीं मिलीं। 
ले|कन कुछ दिन बाद वे खुद व्लावाजी से जाकर मिलों और उनसे 
बातचीत की; बाद में पता चर कि इस बातचीत से विनाबाजी के 
मन में यह धारणा बनो थी क इमरजेंसी २६ जून, ७६ तक उठा लो 
जायेगी ओर जेलों में पड़े राजबंदी भी छोड़ दिये जायेंगे । लेकिन 
विनोबाजी की यह आश्या पूरी नहीं हुई । 


“अनुशासन-पर्व” की व्याख्या 


मैं आपसे यह सब इसलिए कह रहा हूँ कि ये सारी बातें आपके 
जीवन से तालुक रखत्तो हैं। आप जानते होंगे कि विनोबाजी ने हमारे 
आंदोछन के प्रति आरंम से ही एक तटस्थ रुख अपनाया था। उनकी 
इस तटस्थता का भर्थ आम छोगों ने यह छमगाया कि वे इंदिरा 
जी के समर्थक हो गये हैं। और जब आपात-काल को उन्होंने 
अनुशासन-पर्व” की संज्ञा दो तो छोगों की यह धारणा ओर 
भी पृष्ट हो गयी तथा उन्हें 'सरकारी संत! तक की उपाधि मिलने 
लगी ! सरकार ने भी तथाक्काथत अनुशासन-पर्व का ढोल खूब पीटा॥ 
बाद में विनोबाजी ने अपने भोन-काछ की समाप्ति १२ अनुशासन-पर्व 
की व्याख्या को ओर अनुशासन का वास्तविक अर्थ बताया! उन्होंने 
कहा कि शासन की आंचार्यों का अनुशासन कबूछ करना चाहिए और 
अगर वह ऐसा नहीं करता तो ऐसे शास्त्र के विरुद्ध नागरिकों को 
सत्याप्रह करने का अधिकार है । विनोबाजी की इस ब्याख्या से 
अनुशासन-पर्ग के बारे में तथा खुद उनकी भूमिका के बारे में भ्रम- 
निवारण हुआ है। संभवतः आगामी २ अक्तूबर, /७६ को एक दूसरा 
आचार्य सम्मेछय विदोबाजी के सांन्रिध्य में होगा। इस सम्मेलन के 
प्रस्ताव को भी याद सरकार मान्य नहीं करेगी तो विनोबाजी स्वय॑ 
सत्याग्रह करेंगे, ऐसा सकेत मिला हैं। उनके सत्याग्रह से भारतीय 
जनता को आगे बढ़ने की एक दिशा भिलेगी, ऐसी आश।; है | 


३७ 
विनोबा बनाम जें० पी० का प्रश्न नहीं 


इमरजेन्मी के दोरान एक आम धारणा यह बनी कि विनोबाजी 
तथा मेरे बीच वर्लंमान परिस्थिति के मूल्यांचक और उसके समा- 


धान के प्रइन पर गहरा मतभेद है !' मुझे इस बात की खशी है कि यह 
भ्रम अब टूर हो रहा है। वास्तव में हम दोनों के बीच बनियादी प्रधनों 


पर कोई बड़ा मतभेद या विचार-भेद नहीं है! परन्तु भेरे ओर उत्तके 
'अप्रोच! में, सोचने के ढग में फूक रहा है । आप जानते हैं कि विनोबाजी_ 
एक संत हैं. आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विचार करते हैं। छेकिन में तो 
सामाजिक दृष्टिकोण से विचार करता हूँ। इसलिए हम दोनों के काम 
करने के तरीकों में भी फके पड़ जाता है। इस फक्र के कारण हमारे 
साथियों में भी मतभेद पेदा होते हैं और हुए हैं। परन्तु आज हमारा 
देश जिस विकट परिस्थिति में पड़ा है, उससे उसको उद्दारने के लिए 
विनोबाजी के आध्यात्मिक नेतृत्व की जरूरत है। इसलिए सब लोगों 
से मेरी प्रार्थना है कि बिनोबाजी जो कुछ कहते या करते हैं उस पर 
गंभी रताएवक विचार करते हुए जो उचित मालूम पड़े वह करता 
चाहिए । 


गोवध बंदी का सवाल 


मिसाल के लिए, अभी गोवध-बदों का सवाल विनोबाजी ने उठाया 
है और यह संकल्प जाहिर किया है कि अगर ११ सितम्बर ?७६ तक 
(जो उनका जन्म दित है) सरकार ने देश भर में गोवंध बन्दी को 
घोषणा नहीं को तो वे उच्च दिन से आमरण उपवास शुरू करेंगे। उनके 
'इस संकल्प का सझावार सरकार ने अखबारों में छपने नहीं दिया, और 
जब पवनार आश्रम की पत्रिका मेत्री? में यह समाचार प्रकाशित हुआ 
तो सरकार के आदंशानुस्तार पुलिस 'मेत्रो' को लूगश्रगा चार हजार 
प्रतियाँ उठा ले गदी । फिर बाद में श्न्दि राजो को सुबुद्धि हुई और 'मेत्री? 
की प्रतियाँ लौटा दी बयीं। सर्व सेत्रा संघ के कार्यकारी अध्यक्ष श्रो 
रा० कु० पाटिल ने मुझे यहाँ बताया कि गोवध-बंदी के सवाल पर 
सरकार विचार कर रही है। अगर उसने विनोबा की माँग स्वीकार 
कर ली तो ठीक है, अन्यथा ११ सितम्बर से उनका उपवास अनिश्चित 
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काल के लिए शुरूहों जायेगा। इस सवाल पर मेंने विन्तोबाजी का 
समर्थत किया है और मुझे विश्वास है कि देश भर के लोग और सब 
धर्मों के लोग उनका समर्थन करेंगे, क्योंकि गोबव-बंदः का सवाल कोई 
साम्प्रदाधिक साल तो है नहीं। क्रकार से उनकी मांग यही है 
इस संबंध सें संवितान जोर संवोच्च न्‍्याथाकृय का जो निर्णम है, उसको 
ही बह हारे देश में क्रियान्वित करें। भारत के अधिकांश प्रदेशों में 
गोवध-बंदी पहले से छाग है। थोड़े से प्रदेश हँ--जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम 
बंगाल, केरल, तमिलनाडु आदि जहाँ गोवधनबंदी लाग नहीं है। अगर 
सरकार इन प्रदे री उसे छागू कर देती है तो वितोबाजी का 
उपवास टल जायेगा। लेकित अगर सरकार की दुराग्रहो नीति के 
कारण वह नहीं हुआ तो विनोबाजी उपवास करेगे, और इसके लिए 
हमें तेमार रहता चाहिए । 


अब कार्यक्रम क्या हो ? 


आंदोलन के साथी या सहयोगी मित्र बार-बार आकर मुझसे पूछते 
हैं कि अब कार्यक्रम क्या होगा, कुछ नया कार्यक्रम दीजिये। नया 
कार्यक्रम देना तो आसान है। लेकिन उसपर अमल अभीष्ट या व्यापक 
पैमाने पर होगा, यह अभी संभव है क्या ? आज तो चारों तरफ भय 
छाया हुआ हैं, और अधिकांश जनत्ता लोकतंत्र के अपने बुनियादी 
अधिकारों से अनभिज्ञ है और उस तरफसे उदासीन है । व्यक्ति-स्वातंत्रय 
का क्‍या महत्व है ओर एक्र स्वतंत्र देश के नागरिकों के लिए वह कितना 
अनिवायं है, यह शायद सौ में नब्बे लोग महसूस नहीं करते। ऐसी 
परिस्थिति में सजग ओर जाग्रत लोगों का सबसे महत्वपूर्ण और 
आवश्यक कत्तंव्य है कि वे देहातों और शहरों की जनता के बीच जायें 
ओर उनसे व्यक्तिगत संपर्क स्थापित कर ये बातें उन्हें समझायें। बाज 
सभाएं हो नहीं सकती, सेंसरशिप की कठोर पाबन्दियों क॑ कारण 
समाचार-पत्रों में हमारी बातें छप नहीं सकतीं, इसलिए व्यक्तिगत सम्पर्क 
के द्वारा जनता का शिक्षण और प्रबोधन किया जा सकता है। 





इस सवाल पर विनोबाजो तथा श्रोमती इंदिरा गांधी की सरकार के 


बीच समझोता हो गया है जिसके फलस्वरूप विनोबाजी का प्रस्तावित 
उपवास टल गया है । 


३९, 
अपने खोये हुए अधिकारों की माँग करें 


एक प्रदन जिसे इस समय व्यापक रूप से उठाने की आधश्यकरता 
है वह है चुनाव का प्रइन। अपने संविधान के अनुसार हर वयस्क 
नागरिक को हर परौच साल पर छोकसभा और विधान-पधरन्ता के लिए 
अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है । पाँच वर्षों में एक हो बार 
उसझो ह़ह शोका :मछना है। भारतोय लोकतत्र के वर्तमान ढाँचे के 
अंदर उस जोर कोई सक्रिय धुसिकः नहीं है। रेकल उप्तका बह 
अंधकार भी आज छित गया है। अभी शो छोकसभा चल रही है, 
उसका काव काल पिछले मा हें ही समाप्त हो चुका है। इमरजेन्सा का 
फायदा उठाकर प्रधानमंत्री ने उसका कार्यकाकू एक ब्ष के छिए बढ़ा 
दिया हैं और चुन व ८: दये है । अगर जनता की ओर से इसके विरुद्ध 
जोरदार आवाज नही उठायो गयी तो लोक-सभा का कार्यकाऊ बढाया 
जाता रहेगा ओर जनता अपने अधिकारों से वंचित रहेगी । जनता की 
उदासीवता से लाभ उठाकर ताताझ्याही को अपना आसन ओर भो 
मजबूत करने का सोका मिल रहा है। इंदिराजी को यह तानाशाही 
लोकमत्त के सल्धंव पर कायम नही है; वह जनता की उदासीनता क॑ 
कारण कायम ह£ । इसलछिए इमरजेन्सो उठाने और अग॒क फरवरी-मार्च 
में चुनाव करान को माँग करना प्रत्येक नागरिक का एक महत्वपूण और 
बुनियादों कतंव्य है। यह एक संवेधानिक कानून-संगत कार्यक्रम हो 
सकता है और इसमें आप सब लोग निडर होकर भाग हे सकते हैं। 


संपूर्ण क्रांति सतत्‌ क्रांति है 


शुरू से ही अपने भाषणों में मैं कहता रहा हूँ कि हमारा आंदोलन 
संपूर्ण क्रांति के लिए है। यानी समाज और व्यक्ति के जोवन के हर पहलू 
में क्रांतिकारी परिवततेन हो ओर व्यक्ति का, समाज का, विकास हो, 
दोनों ऊँचा उठें, इसके लिए यह आंदोलन है | यह आंदोलन केवल शासन 
बदलते को. लिए नहों, समाज आर व्यक्ति को बदलने के लिए है। 
इसलिए मैंने इसको संपूर्ण क्रांति का नाम दिया है। आप इसे समग्र 
क्रांति भी कह सकते हैं। समग्र और संपूर्ण में अर्थ की भिन्नता तो जरूर 
है, लेकिन मेरे लिए दोतों लगभग एक ही हैं। समग्र क्रांति भी सपूर्ण 
हो सकती है । उसमें अगर पृणणता णोड़ दी जाये तो संपुर्ण समग्र क्रांति 
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हुईं। यह कोई एक दिल में, एक-दो श्वाल में होनेवाली बात नहीं है। 
इसके लिए छा्बे अर्से तक संघर्ष चलाता होगा, जूझना हीगा, और 
साथ-साथ रचनात्मक एवं सृजनात्मक काम करने होंगे। संघर्ष और 
रचना की दोहरी प्रक्रिया संपूर्ण क्रांति को फलीभूत करने के लिए 
आवश्य# है। अभी तो ऐसी परिस्थिति है कि जनता भयभर्भ!त है भर 
नेता तथा कार्यकर्ता हजारों की संख्या में जेछों में बंद हैं। तो संभव 
है कि पिछले साल शिस रूप में क्रांति चछ रही थी, उस रूप में इसको 
चलाने वालों की अनुपस्थिति में बहु न चले। परंतु चंकि हर क्षेत्र में 
क्रांति करनी है, इसलिए आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि देश 
ओर समाज क लिए आप सोचते हैं तो आपसें से हर एक को इस 
क्रांति म योगदान करना चाहिए! भिसारू के तौर पर, शिक्षा का ही 
क्षेत्र लोजिये * प्राथमिक से लेकर विश्वविद्याहझय तक की (शक्षा में 
आमुह परिवतंन होने चाहिए, ऐसो एक आम राय है। शिक्षा-शास्त्रियों 
की भी राग्र है। कोठारो-कमीशन की भी राय थी। लेकिन इस देशा 
में बहुत थ ड़ा ही हुआ है। इस प्रश्न को रूकर टविद्याथिशें में घोर 
असंताष है क्यों'छू यह शिक्षा दोषप्र्ण है ओर उबका भविष्य >च्कार 
मय है। उनके असंहोष को अनी दबा।दया गया हैं। परन्तु अस्लोष 
तो उनके मन में कायम हैं और वह फिर करो ने कभा समय पाकर 
उभरेगा। इससे समस्या का हुलछ हो जायेगा, ऐसी बाल तो नहीं है। 
लेकिन इस प्रकार बातें, इस प्रकार क॑ विस्फोट जब होते हैं शो समाज 
को, समाज के नेताओं को चेतावनी मिलती है कि अब सम्हुल जाओ, 
सर्वनाग होगा, रा्ला अपर बदलों, कुछ सोबो-समझ!, कुछ कर। । 

इसी प्रकार और भी समस्याएँ, खासकर हौरजन और आदियाती 
जनता की आधिक ओर सामाजिक सम्स्याएँ है, आधिक हाष्ड से वे 
गरीब और पिछड़े हुए दो हैं ही | सामाजिक दृष्टि से उनको हालत 
ओर भो भवानक है। आज भी हारिजनों के साथ सवर्धों का दुव्शवहार 
होता है और उन्हें #ष्पृश्य समझ कर अलग रखा जाता है। इतना 
ही नहीं, उनके अति सवणों का आक्रोश कभी-क्मी भवानक खझूय लता 
है। हरजनों को जीवित जला देने का जनेक घटनाएं हुई हैं अर होती 
रहनी हैं। धम्पृर्ण क्रांति के सिपाहियों को इस विस्फोटक परिस्थिति का 
रचनात्मक हल ढू ढ़ना होगा । इसके लिए उन्हें हरिजन और आदिवासी 
जनता के जीवन में प्रवेश करना होगा और अपनी सेवाओं से उनका 
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दिछ जीत कर भारतोय समाज की मुख्य धारा में उन्हें ले जाना होगा । 
यह एक ऐसो रचनात्मक सेवा है जिसके बिना सम्बूर्ण क्रांति अधूरी रह 
जायेगी | 


जन आंदोलन फिर उभरेगा 


अभी तो मैं देखता हूँ कि इस दिशा में जो छोग कुछ कर सकते थे, 
वे जैलों में बन्द हैँ और जो शाबन में हैं वे चाहे श्रोमती इन्दिरा गांधी 
हों या ओर कोई हो, यही समझते हैँ कि जनता को दबा करके रखना 
चाहिए, जनता पर शासन करना चाहिए; हम शासक हैं इसलिए जनता 
को शांतिमय रहकर हमारा आदेश पालन करना चाहिए। जनता का 
सहयोग प्राप्त करने की बातें बहुत होती हैं। लेकिन इस प्रकार जनता 
को गुलाम' रखकर उसका सहयोग प्राप्त करता तो असम्भव है। यह 
स्थिति कब तक चलेगी, मैं नहीं कह सकता | जैसा कि मैंने ऊपर कहा 
है अभी लोकतंत्र का सम्पूर्ण बध तो नहों हुआ है, छेकिन उसको समाप्त 
करने की प्री कोशिश की जा रही है। पर मुझे विश्वास है 'लोक! के 
ऊपर, जनता के ऊपर मैं मानता हूँ कि यह स्थिति जनता को असह्य 
होगी । भीर फिर आज हो, करू हो या परसों हो, निकट भविष्य में ही 
जन आंदोलन फिर उभरेगा। वह चाहे विस्फोट के रूप में हो या उसका 
शांतिमय रूप हो, आंदोलन फिर से छिड़नेवाला है और परिवतंन 
होनेवाला है, इसमें मुझे तनि# भी सन्देह नहीं है । 


जनता जागे, युवक जागें 


जहां तक शासन की बात है, वह जो कुछ समकझेगा वही करेगा। 
हम तो अपनो राय हो दे सकते हैं। लेकिन जहाँ तक जनता का संबंच 
है, उसको जाग्रत होना चाहिए 5 युवकों को भी जाग्रत होना चाहिए । 
उन्हें समझना चाहिए कि देश किधर जा रहा है और उनकी क्‍या 
जिम्मेदारों है। ये सब बहुत गंभोर बाते हैं जिन पर उनको ध्यान 
देना चाहिए। अगर देश क युवक, देश की जनता--शहर भोर दहात 
की आम जनना--जाग्रत और संगठित हो तो परिस्थिति बदल सकती हैं 
और वह बदछकर रहेगी, ऐसो आशा और विश्वास मुझे है । 


४२ 


अब प्रइन है कि वर्तमान परि.स्थति में संपूर्ण क्रांति के लिए क्या करें। 
संपूर्ण क्रांत के चार पहल हैं ; संघर्षात्मक, रचंतात्मक, प्रचरात्मक, 
और संगठनात्मक | आज की स्थिति में हमें रचनात्मक पहलू पर अपनी 
शक्ति केन्द्रित करती चाहिए। मिसाछ के लिए तिलक-दहेज को प्रथा, 
जाति-मेद, अस्पश्यता, सम्प्रदायवाद आदि बुराइयों के विरद्ध जनमानस 
और युवा-मानस तैयार करना तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण 
की दिशा में सामूहिक प्रयत्न करना हमारे कार्यक्रम का एक प्रमुज् अंग 
होना चाहिए । संपूर्ण क्रांति है, वह निरन्तर चलेगी और व्यक्तिगर्त एवं 
सामाजिक जीवन को बदछती चलेगी । इस क्रांति में ठहराव नहीं है, 
विराम नहीं है, पूर्ण बिराम तो हरगिज नहीं है। परिस्यिति के अनुसार 
उसके रूप बदलंगे, कार्यक्रम बदलंगे, प्रक्रियाएँ बदलेंगी और वक्त आने 
पर नयी शअ्रक्तियों का ऐसा उभार होगा जो परिवतंत के रथ को धक्का 
भार कर आगे बढ़ा देगा। संपूर्ण क्रांति के सिपाही उम्त क्षण को 
प्रतीक्षा करें--सतत्‌ कार्य रत रहकर । 


क्रांति का अगला केन्द्र गाँव 


यह तो हमारे कार्यक्रम का सामाजिक पक्ष हुआ | उसके आधिक पक्ष 
पर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए | जनता की समस्याएँ, किसानों ओर 
मजदूरों की समस्याएँ इम* जेंसी के दौरान और भो जटिल हो गयो हैं। 
आंद।छन के दबाव से और पिछले साल्‍रू अच्छी वर्षा होने के कारण महूं- 
भाई पर तो कुछ रोक लगी है और मुद्रा-स्फोति भो कुछ थमी है । लेकिन 
अनाज को छाड़, दूसरी चोजों के दाम ऊंचे ही हैं। नतोजा यह है कि 
इस देश का सबसे बड़ा वर्ग-किसान वर्ग-आधिक दृष्टि से तबाह ओर 
परेशान है। फिर भी बंदूक को नोंक पर उससे ऋण वसुले जा रहे हैं, 
वर्षो' का बकाया लगान अदा कराया जा रहा है ओोर नहीं देने पर 
ग्राय-बेल को कुर्की-जन्ती की जा रहो हैं। दूसरों तरफ मजदूर-वर्ग भी 
प्रेशात हैं। उसके बोनस का हक छोन लिया गया। लेकिन वह आवाज 
नहीं उठा सकता, क्योंकि इमरजेन्धो छगो हुई है। सरकार कहती है कि 
भौद्योगिक उत्पादन बढ़ा है। अगर बढ़ा है तो उसका हिस्सा मजदूरों 
को क्यों नही मिल रहा है ? मजदूरों के वेतन में वृद्धि होने के बदले कटो ती 
हुई है ओर कई कारखाने बल्द हो जाने के का(ण बेकार होनेवाले 


डरे 


मजदूरों को संख्या कई लाख तक पहुँच गयी है। एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्रो 
श्री अशोक भिनत्रा ( जो पहले भारत सरकार के आथिक सलाहकार थे ) 
कहते हैं कि उत्पादित वस्तुओं की माँग और खष्त में ऐसी गिरावट 
आजादा के बाद पहले कभो नहीं हुई थी। उनके अनुसार आम छोगों 
को क्र4-शक्त १९६७ के अकाछ के समय जो थी, ध्सत भी आज क्रम हो 
गयी है, और इस स्थिति का मुख्य कारण यह है कि बर्लधान आधिक 
व्यवस्था बढ़-बढ़ सर्पत्तिशाल। बर्गो के हितों की ही रक्षा करती है, इस 
व्यवस्था में आमदनों और हंपतत का पुनवितरण नहीं हो रहा है, इस- 
लिए साधनों की आर मनष्द-शक्ति की बर्बादी हों रहो है। गाँव के 
खेतिहुर मजदूरों का तो और बुरा हाल है और हरिजन सथा आदिवासी 
जनता के जीवन में भी कोई फर्क नहीं पड़ा है, बाकजद इसके कि उनके 
ही कल्याण को बातें सबसे ज्यादा को था रही हैं। भूमि-सुधार और 
भूमिहीन मजदूरों के बोच बसच्चोच्व बॉटने का शोर खूब मचाया गया है। 
अखबारों में जमोन बाँटने की ख़बरें रोज छप रही हैं। लेकिन जावकार 
सूत्रों के अनुसार यह सारा कागज पर हुं बबिक हो रहा है, जमीन 
पर कम | 

मौजूदा शासन सपाज के कमजोर वर्गो का सबसे बड़ा हिलैषी होने 
का दावा करता है। परन्तु कमजोर वग आज भी उतने ही कमजोर हैं, 
जितने कि पहले थे। कुछ वर्ष पू्वं १५६१ में जब प्रंडित नेहरू प्रधान- 
मंत्रो थे, कमजोर बर्गो' का स्थिति की जाँच करने और उत्तको ऊपर 
उठाने के लिए, सुझाव देने के लिए एक कमिटी#% या अध्ययन मंडल 
( 5ए०09 87007 ) केन्द्रीय सरकार ने नियुक्त किया था और मुझे ही 
उसका अध्यक्ष बनाया था । कमिटी ने परिश्रम करके रिपोर्ट तैयार की 
ओर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं। लेकिन आज तक उनपर अमल नहीं 
हुआ। इस अनुभव के बाद मैंने तय कर लिया था कि किसी सरकारी 
कमिटी में भाग नहीं दूंगा। अब, सम्पूर्ण क्राँति का एक सिपाहों होने के 
नाते में मानता हूँ कि यह क्रांति सवंप्रथम उनको ऊपर उठाने के लिए है, 
जो समाज का सबसे कमजोर अंग है, और जो विकास को सबसे निचली 
सीढ़ी पर रह गया है। ऐसो परिस्थिति में हमारे कार्यक्रम को दिशा 
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क्या होनी चाहिए, यह जाहिर है। हम गाँवों में जायें, किसानों और 
मजदूरों के बीच जायें, हरिजन ओर आदिवासी जनता के बीच जायें 
ओर उनके दुख-दर्द को बॉटने के लिए जो भी पंभव ही, वह करें। 


नये दल का निर्माण 


अंत में एक और विषय की चर्चा करके इस चिट्टो को मैं समाप्त 
करू गा। आपने सुना ही होगा कि बम्बई में मेंने एक नये राजनीतिक 
दल के निर्माण की घोषणा की थो | अभो नया दल बना तो नहीं है, 
लेकिन उसके बनने की आशा है। .इनमें से इस आन्दोहून 
के दौरान जिश्व राजनेतिक दलों का सक्रिय सहयोग मिला 
उनमें समाजवादी दल, भारतीय जनसंघ, संगठन कांग्रेस, 
भारतीय लोकदल, क्रा/न्तकारों समाजवादी दक ( आर० एस० पी० ) 
सोशछिस्ट यूनिटी सेन्टर, कम्यूनिस्ट पार्टी माबर्सवादी, माक्सद्ादी 
समन्वय सॉमति ( को आड्वेशन कमिटी ) शिरोमणि अकाली दल 
जांदि हैँ। इनमें से समाजवादो, जनसंघ, भारतोय छोकदल और संगठत 
कांग्रेस के प्रतिनिधियों तथ्य कुछ निदंकीय राजनेताओं को बैठक गत 
२०-२१ मार्च को बम्बई में मेरे उपस्थिति में हुई थी और उन्होंने सब 
को मिलाकर एक नया दल बनाने का निश्चय प्रकट किया था। 
तदनुश्षार एक संचारूत समिति गठित को गयी जिसके सदस्य थे सवंश्रो 
एन० जो० गोरे ( समाजवादों ), ओम:?रकाश त्यागी ( जनसंध ), एच० 
एम० पटेल ( जाडहोद ) भोर शांतिभूषण ( संगठन कांग्रेस )। श्री गोरे 
उसके संयोजक थे | इस समित्ति ने प्रस्वावित नये दक के लिए नीत्ति 
ओर कार्यक्रम की रूपरेखा तेयार की और उसे अपने सदस्यों के बीच 
प्रसारित किया | फिर २२-२३ मई को इत चार दलों के प्रतिनिधियों 
की दूसरी बेठक बंबई में ही हुई | बेठक ने स्वंसम्मति से एक प्रस्ताव 
पारित कर मुझसे अनुरोध किया था कि मैं ही एक नये दछ के निर्माण 
की घोषणा कर दू" | तदनुसार २५ मई को मैंने अपने निवास पर एक 





* इस बेठक में क्रांतिकारों समाजबादों दल ( २5?) के नेता श्रों 
त्रिविद चोधरो तथा द्रविड़ मुनेत्र कषगम के सांसद श्री इड़ा सेजियन पर्यवेक्षक 
के रूप में धामिल् हुए थे। 


डर 


पत्रकार सम्मेलन बुलाकर नये दल की घोषणा कर दी, यद्यपि उसका 
नामकरण भी अभी नंहीं हो पाया था। इस दल के निर्माण के 
लिए एक बुनियादो शर्ते यह थी कि सर्वप्रथम उपर्यकत चार दलों के 
सदस्य व्यक्तिगत रूप से नये दल में शामिल हो जायेंगे और उन दलों 
को विघटित कर दिया जायेगा | यह भी तय हुआ था कि नये दछ का 
दरवाजा आांदोकन-समर्थक अन्य दलों के छिए तथा उन छोगों के छिए 
खुला रहेगा जो कांग्रेस से निकलकर आये हैं, या जो कभी किसी दल में 
नहीं रहे है, परन्तु इस आंदोलन से गुजरे हैं। ल॑ंकिन इस बीच कुछ ऐसो 
बातें हुई जिनके कारण नये दल के नर्माण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ 
पायी है | लेकिन मुझे विश्वास है कि नया दल बनकर रहेगा, क्‍योंकि 
परिस्थिति की आकांक्षा है कि ऐसा एक मजबूत विरोधी दल बने जो 
सत्तारूढ़ कांग्र स का राजनीतिक विकल्प हो सके । 


मेरी भूमिका 


जब से नये दल के निर्माण की धोषणा मैंने की हू, मेरे बारे में यह 
भ्रम फेला है कि अब मैं दछोय राजनीति में भाग लेने लगा हूँ । में वर्षो" 
से निर्दकीय मंच से काम कर रहा हूँ और दल एवं सत्ता की राजनीति 
से अलग रह! हूँ। फिर भी में हमेशा यह मानता रहा हूँ कि अगर इस 
देश में संसदीय छोकतंत्र को सफलतापूर्वक चलाना है तो एक मजबूत 
विरोधी दछ का होना अत्यावश्यक है। एक ऐसे दल के निर्माण की 
कोशिशें पहले भी हुई हैं और उनका मैंने सदेव स्वागत किया है। परंतु 
बिहार आंदोलन के सिलसले में जब आंदोलन-समर्थंक दर एक दूसरे के 
नजदीक अये और संघर्ष की आग से गुजरे तो उन्होंने महसुत्र किया कि 
उनके एकजुट होने का समग्र आ गया है। इस दिशा में पहले कदम के 
तौर पर गुजरात में 'जनता मोर्चा बना और तब से विभिन्न आंदोलत- 
समर्थक दलों के एकीकरण की बात्त जोरों से चल रही है। शायद बापमें 
से कुछ लोगों को याद होगा कि बिहार आंदोलन के क्रम में एक 
निर्देंछीय जन-आंदोलन की आवश्यकत्ता पर बल देने के साथ-साथ में यह 
भी कहता रहा हैँ कि इस आंदोलन के गर्भ से एक नयी राजनीतिक 
शक्ति का उदय होगा। अब सम्भव है, वह राजनीतिक शक्ति एक नये 
दल के रूप में उभर कर सामने आये | 


४४९ 


इस सिलसिछे में एक बात का जिक्र कर देना आवश्यक समझता 
हूं। मैं आज भी अपने उस पुराने संकल्प पर हढ़ हुँ कि दलीय या सत्ता 
को राजनीति में स्वयं भाग नहीं छू गा। यानी, मैं न तो कभी चुनाव 
लड्गा और न सत्ता ग्रहण करू गा। सत्ता की आकांक्षा मैंने कभी नहीं 
की, क्योंकि, मैंने हमेशा राज्य-सत्ता के बजाय जन-सत्ता पर भरोसा 
किया है ओर इस शक्ति के द्वारा ही सामाजिक-परिवतंन एवं निर्माण की 
हुल करने का सपना देखा है। बिहार आंदालत के मार्फंत मैंने उसी 
दिशा में प्रयास किया है, परंतु लोकतांत्रिक सन्दर्म में, विशेष कवर संसदोय 
लोकतत्र के उन्‍्दर्भ में, एक राजनीतिक विकल्प की आवश्यकता मैंने 
हमेशा स्वीकार की है ओर बाज उसको तीव्रता से महसूस कर रहा हूँ। 
वर्तमान परिस्थिति में, जब सत्तारूढ़ दर छोकशाही को तानाशाही में 
बदलने पर उत्तारू है, एक ऐसे दल का होना अनिवाय॑ है जो लोकतंत्र 
में निष्ठा रखे और जनता की राजवोतिक आकांक्षाओं का प्रतोक बनकर 
मौजूदा तान'शाही से संघर्ष करने तथा! उसे पराजित करने को कज्ञषमता 
हुसिल कर सके | 
युवा संगठनों का एकीकरण 
राजनीतिक दलों के एकीकरण कः दिशा में प्रयास करते हुए मैंने 
तीव्रता से यह महसुत्त किया है कि इन दलों से संबकक्‍्ति या प्रभावित जो 
युवा संगठन हैं, उन्हें भी एक हो जाना चाहिए | बिहार आंदोछन के 
क्रम में ओर अब इमरजेंसी के विरोध में जिन युवा संगठनों ने सक्रिप्र 
भूमिका निभायो है, उनमें छात्र संघथ सामति के अछावा समाजबादो, 
युवजन समा ( दोनों गुट ), विद्यार्थी परिषद, युवा कांग्रेस ( संगठन ) 
: त्तरुण शांति सेना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, नव निर्माण समिति, लोहिया 
विचार मंच डेमाक्रेटिक स्टूडेंट्स आरगेनाइजेशन आदि हैं! आंदोलन 
के गर्भ से निर्दलोय छात्र-युवा संघ्षवाहिनी पेदा हुई। तरुण शांति 
सेना के युवक संघर्ष वाहिनी में विलीन हो चुके हैं। छोहिया विचार 
मंच के युवकों ने भी संघर्ष वाहिनी में शामिल होने का निश्चय किया 
है। बाकी जो युवा संगठन किसी दल से संबंधित या प्रभावित हैं, 
उनके एकीकरण का विवार मैंने प्रस्तुत किया है। अगर यह॒विचार 
हक्‍्नकत हुआ तो देश में एक विराट युवा शवित का उदय होगा और बह 
दधवित अजेय होगी। 
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निददंलीय लोक-मंच, युवा-मंच 


में जब दकछीय एकीकरण की बात कहता हुँ तो इसका अर्थ यह 
कदापि नहीं है कि मेंने निदंकीय छोक-मंच और युवा-मंच के निर्माण का 
विचार छोड़ दिया है या उसको आवश्यकता अब महसूस नहीं करता । मैं 
मानता हूं कि इस प्रकार का मंच तो हर हाछत में जरूरों है। अगर 
आज विरोधी पन्ष भी सत्तारूढ़ हो जाये तो उसपर अंकुश रखने के लिए 
इस निर्देंखीय मंच की आवश्यकता होगी। यह मंच एक तरफ तो छोक- 
तंत्र के प्रहदी का काम करेगा और जनता के प्रतिनिधियों को सही मार्ग 
पर रखने का प्रयत्न करेगा, दूसरी तरफ वहू सम्यूर्ण क्रांति का वाहक 
होगा और परिवतंन की शक्तियों को संगठित कर उसकी प्रक्रिया को 
सतत्‌ आगे बढ़ाने में सहायक होगा । इस दृष्टि से सोचने पर आन्दोलन के 
दोनों मोरचों का--राजनैतिक दछ ोों का मोरचा और जनता का निर्देछीय 
मोरचा-महत्व स्पष्ट हो जायेगा। 


में तो अब घायल सिपाही हूँ 


चिट्रो सम,प्त करने के पूर्व एक और बात आपसे, खासकर अपने 
छात्र एवं युवक भिन्रों से कहना चाहता हूँ । स्थापित सत्ता के विरुद्ध यह 
संघर्ष तो आपने ही छेड़ा था। मैं तो बाद में, आपके आमन्त्रण पर, 
इसमें शामिल हुआ। उस समय भी मैंने कहा था कि इस संघर्ष का, 
इस क्रांति का, नेतृत्व आपको स्वयं करना है। परन्तु आपके बार-बार 
आग्रह करने पर मैंते आपका सारथी बनना स्वीकार किया। अब तो मैं 
एक घायल सिपाहों हैँ । ऐसी हालत में चाहते हुए भी मैं कितना कर 
सक्‌गा ? सम्पूर्ण क्रांति को लंबी छड़ाई के लिए नयी शक्ति चाहिए। 
गाँव से लेकर प्रदेश और देश तक चये नेत॒त्व की जरूरत है। हर गाँव, 
हर शहर, हर विद्यालय ओर हर कारखाने में ऐसे छोगों को सामने 
आना चाहिए जो सम्पूर्ण क्रांति के मूल्यों को स्वीकार करते हों, लोक- 
तंत्र और नागरिक स्वतंत्रता में निष्ठा रखते हों तथा संकीर्ण स्तार्थों से 
ऊपर उठकर नया बिहार और तया भारत बनाने में अपनी शक्ति 
लगाने को तंयार हों । मैं जब तक जिंदा हूँ आपके साथ हूं--चर्चा के 
लिए, सलाह-मशुविरे के लिए, छेकिन इतना समझ लीजिए कि जूबा 
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आपके कंधों पर है, अ, र क्रांति का रथ आपको हो खोंचना है। यह 
छड़ाई, जेसा कि में पहले भी आपसे कह चुका हूँ, बहुत लम्बी है। 
इसका लक्ष्य मात्र सत्ता-परिवर्तत करना नहीं, समाज का सर्वागीण 
परिवत्तंत करना है। इसछिए डम्बे असे तक जूझहने की तैयारो आपको 
होनी चाहिए। इतिहास को शक्तियाँ आपके पक्ष में हैं। अत: आप पूरे 
आत्म-विद्वास के आगे बढ़ते जायें। आपकी विजय निश्चित है। 


इन शब्दों के साथ में आ पढें से प्रत्येक् भाई-बहन को अपनी मंगछ 
कामनाएंँ भेजता हूँ और आशा करता हूँ कि मुझ पर आपका प्रेम बना 
रहेगा। भब तक का सारा जोवन मेंने आपकी सेवा में, इस देश की सेवा 
में लगाया है । अब भी आपकी कुछ सेवा कर सक्‌', यही तमन्ना मेरे मन 
में है। भगवान से भरार्थना है कि वह मुझे इतना बल दे कि मेरा शेष 
जीवन भी आपके कुछ काम आ जाये। 


पटना, आपका सस्नेह 
३८ अगस्त, १६७६ जयप्रकाश नारायण 
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पुन्चः 
संवैधानिक संशोधन का प्रश्न और चुनाव 


चिट्टी समाप्त करने के बाद मेरे ध्यान में कई बातें आयीं जिनके 
बारे में आपसे कुछ कहना जहूरी समझता हूँ | 


एक तो संविधान को संशोधित करने का सवाल है। आपने सुना 
होगा कि इन्दिराजी वतंमान लोकसभा से ही संविधान को बुनियादो रूप से 
संशोधित करा लेना चाहती हैं। इस लोकसभा का कार्यकाल पिछले मार्च 
महीने में ही समाप्त हो.चुका है। परन्तु इमरजेन्सी को अनुचित रीति से 
कायम रखकर उसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। वर्तमान लोकसभा को 
संविधान में कोई संशोधन करने का हक नहीं है, क्योंकि इसके लिए 
उसको जनता का आदेश नहीं है, मेन्डेट नहीं है, और जो भी मैन्डेट था, 
बह समाप्त हो चुका है। जनता सर्वोपरि है, इसलिए #विधान में कोई भी 
संशोधन या परिवर्तत करने के लिए जनता से पूछना चाहिए | इसका एक 
तरीक। यह है कि अभीष्ट संशोधन आम जनता के सामने पेश किये जाय॑ँ 
और उन पर जनता का मत लिया जाये। इस पद्धति को अंग्रेजी में 
'रेफरेन्डम' कहते हैं। दूसरा तरीका यह है कि अभीष्ट संशोधनों पर 
विचार करने और निर्णय लने के लिए एक नयी संविधान-सभा बुलायी 
जाये । इसके पर्व उन संशोयनों को देश की जनता के बीच प्रचारित किया 
जाये उन्तपर राष्ट्रीय चर्चा हो, समाचार-पत्रों में चर्चाएँ हों, और विरोधी 
पक्षों को तथा अन्य समुदायों को अपनी राय प्रकट करने का अवसर मिले। 
इस प्रकार से चुनी गयी संविधान-सभा को हो संविधान में बुनियादी संशो- 
धन या परिवर्तन करने का अधिकार होना चाहिए। 
लोकसभा भी क्षविधान में कुछ गर-बुनियादी संशोधन कर सकती है, 
बशतें आम चुनाव के समय अभीष्ट संशोवन निर्वाचक जनता के सामने पेश 
किये जायें और जनता उनपर राय प्रकट करे। वतेमान लोकसभा के चुनाव 
के समय वे संशोधन जो आज सत्तारूढ़ दल पारित कराना चाहता है, जनत्ता 
के सामने नहीं रखे गये थे । इसलिए इस लोकसभा को उन्हें पारित करते 
का कतई अधिकार नहीं है । | 
लेकिन इन्दियजी इसी लोकसभा' से वे सारे संशोधन पास करा 
ढेने के लिए उतारू हैं, क्योकि उन्हें यह भरोसा नहीं है कि आगे जो 
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लोकसभा चुनी जायेगी उसमें उनके दल को दो-तिहाई बहुमत मिल 
सकेगा जो किसी भी संवधानिक संशोधन को पारित करने के लिए 
जरूरी है। आज देश में इमरजेन्सी लागू है, समाचारपतन्नों पर कठोर 
सेंसरशिप लगी हुई है, विरोधी पक्षों के नेता जैलों में बंद हैं, जो बाहर 
हैं, उन्हें सभा करने की, अखबारों में बयान्त देने की इजाजंत नहीं है। 
लोकसभा में भी यदि विरोधी पक्ष के लोग कोई विचार प्रकट करते 
हैं तो वह अखबारों में छपने नहीं दिया जाता । 


ऐसी परिस्थिति में प्रमुख विरोधी पक्षों ने संवेधानिक संशोधनों के 
प्रश्न पर संसद की चर्चाओं में भाग लेने से इनकार किया है| उनका यह 
निर्णय बिल्कुल उचित्त है । लेकिन इन्दिराजी पर उनके इस निर्णय 
का कोई असर नहीं दीखता उन्होंने इस अवेध लोकसभा के . चाल 
अधिवेशन में ही धंशोधन विधेयक पेश करने कानिश्चयकिया है।"* 


में खुद संविधान में समुचित संशोधन करने का हिमायती रहा हूँ । 
लेकिन मेरी दृष्टि से इन संशोधनों का लक्ष्य लोकतंत्र को मजबूत बनाने 
का होना चाहिए, मिसाल के लिए, इमरजेन्सी लागू करने के लिए कौन-सी 
स्थितियाँ जरूरी हैँ, इसको संविधान में स्पष्टतापृ्वंक अकित करने की 
आवश्यकता है। इसी प्रकार इमरजेन्सी के अंत्तगंत्त जो अधिकार शासन 
को सौंपे गये हैं, उनके दुरुपयोग को रोकने के लिए संविधान में कुछ 
स्पष्ट मर्यादाओं का उल्लेख होना चाहिए। आज उन मर्यादाओं के 
अभाव में इमरजेन्सी के अधिकारों का उपयोग दलीय या व्यक्तिगत 
हितों की पूर्ति के लिए किया जा रहा है। फिर, संविधान में सुरक्षित 
मौलिक अधिकारों एंव नागरिक स्वतंत्रताओं को इमरजेन्सी में कहाँ 
तक स्थगित किया जा सकता है। इस संबंध में भी आवश्यक निर्देश 
संविधान में होने चाहिए। आज तो.संविधान की ही धाराओं का 
इस्तेमाल संविधान के बुनियादी ढांचे को तोड़ने के लिए किया जा रहा 
है, और जचता के अधिकार सीमित किये जा रहे हैं। संविधान के 
ढाँचे में जो छिद्र हैं, जिधर से जनता के अधिकार निकल कर शासक दल 
के हाथों में इकट्ठे हो रहे हैं, उन छिद्टों को बन्द करना जरूरी है| इन 


गत १ सितम्बर १९७६ को लोकसभा में संविधान ( ४७ वाँ संशोधन ) 
वधेयक विधिमंत्री श्री एव. ० आर ० गोखले द्वारा प्रस्तुत भी किया गया । 
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उद्देश्यों तथा अन्य ऐसे उद्देश्यों की पति के लिए अगर संविधान में 
संशोधन होते हैं तो में उनका स्वागत करूँगा । 


इन्दिराजी समाजवाद की बातें बहुत करती हैं। उन्होंने भारतीय 
संविधान की प्रस्तावना ( ?7८७777!6 ) में समाजवाद शब्द को 
दाखिल कराने का निश्चय किया है | मैं भी समाजवाद का हिमायती हूँ । 
लेकिन इन्दिराजी का समाजवाद, जैसा कि में ऊपर लिख चुका हूँ,सरकार- 
बाद या राज्यवाद का पर्याय है। ऐसे समाजवाद को संविधान पर 
आरोपित कर वे सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहती हैं । जहाँ 
: त्तक संपत्ति के अधिकार का संबंध है, में हमेशा इस बात का हिमायती 
रहा हूँ कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से अलग 
किया जाना चाहिए । लेकिन बाकी जो मौलिकनअधिकार ओर स्वतंत्रताएँ 
हैं, जेसे भाषण एवं अभिष्टव्यक्ति की स्वतंत्रता, कहों जाने-आने को स्व- 
तंत्रता,संघ बताने और सभा करने की स्वतन्त्रता आदि उनपर कोई भाँच 
नहीं आनी चाहिए । 


लेकिन चाहे जो भी संशोधन हम या वे संविधान में करना चाहें 
उनके लिए जनता का आदेश लेना ए+ अनिवाय॑ शतं है। जनता के 
आदेश के बिना संविधान का एक शब्द भी बदलना अनुचित है, अवेधानिक 
है, अलोकतांत्रिक है। 


इन्दिराज़ी संविधान को रुशोधित करने के लिए इतनी बध्यग्र इसलिए 
हैं कि वे इन संशोधतों के द्वारा अपनी सत्ता को सुरक्षित रखना चाहती । 
हैं। स्पष्टत: उन्तकी मंशा यह है कि जनत्ता के अधिकारों एवं नागरिक 
स्वतंत्रताओं को तथा न्यायपालिका की स्वाधीनता को सीमित कर 
भारतीय लोकतंत्र को ऐसा छूला-लंगड़ा बता दिया जाय कि उनको 
सत्ता को कोई चुनौती नहीं दे सके और इस देश का शासन ह*शा के 
लिए उनके हाथों में और उत्तके बाद उनके बंश के हाथों में रहे। 
हमरजैस्सी लागू होने के बाद भारत की राजनीति में श्री संजय गांधी 
का प्रवेश जिस ढंग से हुआ है और जिस प्रकार से उन्हें ऊपर उछाला 
जा रहा है, उससे यह जाहिर है कि इन्दिराजी चाहती हैं कि उनके बाद 


सत्तकेः सपन्रप्रधान मंत्री के पिह्रासन पर बेठे । 
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इस प्रकार हमारे देश में लोकतंत्र के स्थान पर एक व्यक्तितंत्र या वंशतंत्र 
को प्रतिष्ठित किया जा रहा है, एक राजतंत्र की बुनियाद डाली जा रही 
है। अब जनता को तय करना है, युवकों को त्य करना हैकि इस 
देश में क्या चलेगा--लोकतंत्र या राजतंत्र ? अगर लोकतंत्र चलेगा 
तो आज संसद से जो कुछ कराया जा रहा है, उसके खिलाफ जोरदार 
आवाज उठानी होगी ओर तानाशाही के बढ़ते हुए चरण को पीछे 
ढकेलना होगा । यह आप अपनी संगठित शक्ति से ही कर सकते हैं। 
हमारे शासकों में अभी यह हिम्मत नहीं हैं कि वे लोकतंत्र की नकाब 
को उतार फेंकें और तानाशाही का त्ताज पहन ले। वे लोकतंत्र के 
नाम पर राजतन्त्र चछाना चाहते हैं। इसलिए यह सम्भव है कि 
संविधान को बदलकर उसे अपनी व्यक्तिगत तानाशाही के अनुकूल बना 
लेने के बाद आम चुनाव कराने की घोषणा वे कर दें। शासकों की 
भोर से यह-बार-बार कहा गया है कि इमरजेन्सी के रहते हुए भी चुनाव 
हो सकते हैं। इमरजेन्सी में चुनाव तो नहीं, चुनाव का नाटक 
अवद्य हो सकता है, क्योंकि अगर इमरजेन्सी कायम रहती है तो सभा- 
सम्मेलन पर रोक छगी रहेगी, विरोधी पक्षों को सभा करने की 
इजाजत नहीं दी जायेगी ओर और अगर दी भी गयी तो जनता 
को उनकी सभामें आने नहीं दिया जायेगा । कानून और व्यवस्था कायम 
करनेके नामपर सरकारी पुलिस अधिकारियों से कुछ भी कराया जा सकता 
है। वे सड़क पर छोगों का चलना-फिरना भी बन्द कर दे सकते हैं। ऐसा 
उन्होंने बार-बार किया है। ऐसी स्थिति में स्वतंत्र और सही ढंग से 
चुनाव नहीं हो सकता । यह भी सम्भव है कि सरकार इमरजेन्सी उठाने 
की घोषणा भी कर दे, लेकिन व्यवहार में इमरजेन्सी लागू रखकर 
विरोधी पक्षों को कुछ नहीं करने दिया जाये | अभी उस दिन १८ अगस्त: 
को श्रीमती गाँधी ने कोलम्बो में भारतीय समुदाय के सामने भाषण 
करते हुए कहा कि इमरजेन्सी बहुतत ढीली कर दी गयी है और समाचार- 
पन्नों पर अब रुसरशिप नहीं है। ये दोनों बातें गलत हैं। सेंसरशिप का 
यह हाल है कि समाचारपत्रों में इन्दिराजी तथा उनके दल के लोगों के 
अलावा ओर किसी के भाषण-वक्तव्य नहीं छपते । भाषण-वक्तव्य छपना 
तो दूर, विरोधी लोगों के नाम तक नहीं छपते। मेरा ही उदाहरण 
लीजिये। उस दिन ( २० जुलाई को ) में साल भर के बाद पटना लौटा, 
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बीमार होकर लौटा लेकिन | पटना के अखबारों में यहु खबर नहीं छपने 
दी गयी कि में यहाँ आया हूँ । बिहार के बहुत सारे लोगों को अभी तक 
यह मालम नहीं है कि में डेढ़ महीने से पटना में हूँ | पटना के फोटो- 
आफरों को हुक्म है कि जयप्रकाश चारायण का वे चित्र नहीं ले सकते | 
ऐसी कठोर पाबन्दियाँ समाचारपत्रों पर लगी हुई हैं, फोटोग्रार्फरों पर 
लगी हुई हैं। लेकिन इन्दिराजो दृनिया से कह रही हैं कि यहाँ सेंसरशिप 
नहीं है। जिस देश की प्रथान मंत्री इस तरह झूठ बोलतो हो', वहाँ 
क्या नहीं हो सकता ? मुझे भय है कि किसी दिन दुनिया से वे कह देंगी 
कि इमरजेन्सी विल्कुल' उठा ली गयी, लेकिन वह लागू रहेगी। जिस तरह 
आज सेंसरशिप लागू है और यह प्रचार किया जा रहा है कि सेंसरशिप 
समाप्त कर दी गयी है। 


अब सवाल यह है कि इमरजेन्सी और सेंसरशिप लाग रखते हुए 
चुनाव की घोषणा हो गयी तो आप क्या करेंगे ? विरोधी पक्षों के लोग 
क्या करेंगे ? इस प्रइन पर विरोधी पक्षों ने अभी त्तक कोई निर्णय नहीं 
किया है। अभी तो यही पता नहीं हैकि चुनाव हो गे या नहीं अगर चुनाव 
हो घे तो फिरे उन्हें सोचना होगा और तय करना होगा कि उन्हें उस 
परिस्थिति में क्या करना है। मेरी तो राय है कि हर परिस्थिति में 
स्वतंत्र और सही चुनाव हों, इसके लिए आपको डटना चाहिए, युवकों 
तथा छात्रों में भय त्याग कर आगे आना चाहिए और चुनाव में होने- 
वाली धाँधली को रोकना चाहिए। लोकतंत्र को वापस लाने के लिए 
और उसकी हिफाजत के लिए यह आवश्यक है कि आप निडर बनें, 
हर यवक और छात्र निडर बने, भारत का और बिहार का बच्चा-बच्चा 
निडर बने मझे यह भरोसा है कि इस देश के युवक ओर छात्र किसी 
भी कीमत पर लोकतंत्र के झंडे को झकने नहीं देंगे. और वेयक्तिक एवं 
नागरिक स्वतंत्रता की मशाल को अप्रनी भाहुत्ति देकर भी जलाये 


रखेंगे । 


महिला चरखा समिति क्‍ 
कंदमकुआँ, पटना- रे “जयग्रकाश नारायण 


२ सितम्बर ७१ 


५्द्‌ 
जनता का मॉँग-पत्र 


६ मार्च १९७५ को संसद के सामने जो ऐत्तिहासिक जन-एदशैन हुआ 
उसका नेतृत्व करते हुए लोकनायक जयप्रंकाश नारायण ने भारत की 
जनता की ओर से लोकसभा एवं राज्यसभा क़े अध्यक्षों को एश माँग-पत्र 
समपित्त किया जो यहाँ प्रस्तुत है : 


हम भारत के नागरिक बिहार की जनता के संघर्ष के प्रति, जो 
पूरे देश की भावत्ताओं का प्रतीक बन गया है, एकात्मकता जाहिर 
करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ऐसे समय में जब सावंजनिक जीवन 
और सुशासन के बुनियादी सिद्धान्त कुचले जा रहे हैं,लाग रिकों का कतंव्य 
है कि वे अपना विरोध जाहिर करें । हमारा आज का यह अभियान न्याय 
की प्राप्ति और लोकतन्त की रक्षा के लिए है। 

हम समाज में वह रुम्पुर्ण क्रांति लाने के लिए कतसंकल्प हैं जो गांधी- 
वादी ढाँचे के अन्तर्गत सामाजिक-आथिक समानत्ता, वास्तविक लोकतंत्र 
ओर  नैत्तिक मुल्यों पर आधारित एक नयी व्यवस्था का निर्माण 
करेगी । 


अपने संजोये गये इन उद्देध्यों की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ने के 
लिए हम निम्नलिखित अत्यावध्यक माँगों की ओर ध्यान दिलाना 
चाहते हैं। 


बिहार ओर गुजरात में चुनाव 


बिहार-विधान-सभा ने राज्य के लोगों का विश्वास खो दिया है। 
(विधान-सभा जनता के संपक में आने से भय खाती है। उसने अपने 
आपको अवरोधों ओर संगीनों के घेरे में बंद कर लिया है। वह एक 
लम्बे अरसे से जनता की धड़कनों का प्रतिनिधित्व नहीं करती । वह एक 
ऐसी सरकार का समर्थन करती है जिसन राज्य में कुशासन कायम कर 
रखा है और जनता के चिर-भर्काक्षित अधिकारों को पेरों-तले रौंद 
डाला है। 


कुशासन और सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार समाप्त करने के बजाय 
बिहार-विधान-सभा भी उसमें भागीदार बन गयी है । राजनीतिक 
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प्रभु, जनता, लम्बे अरसे से उस कानूनी प्रभु की बर्खास्तभमी की माँग 
कर रही है जिसने अनुचित रूप से सत्ता अधिकृत कर रखी है। 


गुजरात में एक साल पहले जन-आन्दोलन के द्वारा राज्य-संरकार को 
अपदस्थ कर विधान-सभा भंग करायी गयी, पर वहाँ अभी तक स्वतंत्र 
- चुनाव कराने का आदेश नहीं हुआ है । इसलिए हमारी पहली माँग यह 
है कि तुरंत बिहार-सरकार बर्खास्त की जाय और विधान-सभा भंग 
की जाय तथां शीघ्र हार और गुजरात में चुनाव कराने के भादेश 
जारी किये जायें। 


जनता के सामाजिक-आ्थिक अधिकार 


सरकार की विनाशकारी नीतियों का परिणाम यह हुआ है कि 
एक तरफ तो आथिक गतिरोध पैदा हो गया है और दूसरी त्तरफ गरीबी 
बढ़ी है, कीमतें आसमान छूने लगी हैं और बेरोजगारी में वृद्धि हुई है।. 
आवश्यक वस्तुओं का अभाव कमजोर तबके के लोगों की जिन्दगी का एक 
स्थायी अंग बन गया है। लगभग ६० फीसदी लोग आधा पेट खाकर 
अपनी जिन्दगी बसर कर रहे हैं और ऐसे लोगों की संख्या में भयानक 
गति से वृद्धि हो रही है। सामाजिक विषमताएँ बढ़ती जा रही हैं। 

लोगों के महत्त्वपृणं सामाजिक-आर्थिक अधिकारों की सुरक्षा का 
अविल्म्ब प्रबन्ध आवश्यक है और इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाये 
जाये: 

१ समाज के कमजोर तबके, खासकर आबादी के ६० प्रतिशत सबसे 
गरीब लोगों को जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं की चीजें उस 
दाम पर उपलब्ध करायी जाये, जो उन्तकी सामर्थ्य के भीतर हो। 

२ आवश्यक वस्तुओं के मूल्य उनकी लागत से सम्बन्धित हों । साथ ही, 
कृषि और औद्योगिक वस्तुओं के मुल्यों के बीच समुचित संतुलन हो। 
मूल्यों में स्थिरता लायी जाय और मल्य-वृद्धि राष्ट्रीय आय में होनें- 
वाली वृद्धि की रफ्तार से अधिक नहीं हो । क्‍ 

३ सबको आवश्यकत्ता-आधारित न्यूनतम मजदूरी और आमदनी की 
गारंटी मिले। 

४. आशिक विषमत्ताएँ इतनी कम कर दी जायें कि वे एक और दस के 
अनुपात की समुचित मर्यादा के अन्दर आ जाये । 
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५ ऐसे कारगर भूमि-सुधार किये जाये जिनके परिणामस्वरूप भूमि का 
समतामलक पुनवित्तरण सुनिश्चित हो, 'जो जोते जमीन उसकी' के 
सिद्धान्त के आधार पर स्वामित्व सुरक्षित हो, भूमिहीनों को बासगीत 
की जमीन मिले तथा खेतिहर मजदूरों को समुचित मजदूरी सुनिश्चित 
रूप से प्राप्त हो जिसका एक हिस्सा उन्हें अनाज के रूप में 
दिया जाय । 

8, सब लोगों को पूर्ण रोजगार का आदवासन मिले। इसके लिए 
उपयुक्त तकनीक के प्रयोग द्वारा कृषि और ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था 
के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय । इसी प्रकार औद्योगी- 
करण के कार्यक्रम ऐसी तकनीकों और योजनाओं पर आधारित 
किये जायेँ जिनमें मानवशक्ति का इस्तेमाल व्यापक पैमाने पर 
हो सके । 

७, राष्ट्रीय मित्तव्ययित्ा पर आधारित शासनतंत्र का निर्माण इस 
सम्बन्ध में दिशा-निर्धारण के तौर पर किया जाय। इसमें विलास 
की वस्तुओं के आयात तथा देश में उनके निर्माण पर रोक लगायी 
जाय। 


लोकतांत्रिक अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता 


संविधान की भावना के विरुद्ध सरकार ने राष्ट्रीय आपात्तकाछीन 
स्थिति कायम कर रखी है। विधि के शासन का स्थान जांतरिक सुरक्षा 
कानून ( भीसा ), भारत रक्षा कानून (डी०आई०आर+०) तथा अध्यादेशों 
के शासन ने ले लिया है। बहसंख्यक लोगों को लोकतांच्रिक अधिकारों 
से वंचित किया जा रहा है, जनत्ता के वैध एवं शान्तिपूर्ण संघर्ष को 
कैन्द्रीय एवं राज्य पुलिस द्वारा दबाया जा रहा है। लोकतंत्र के सत्त्व 
की पुनः स्थापना, सुरक्षा एवं विस्तार के लिए हम माँग करते हैं कि -- 
१, आपातकालीन स्थिति त्था मीसा, डी० आई० आर० और नागरिक 
स्वतंत्रताओं के विरोध में काम करनेवाले अन्य कानूनों को अविलम्ब 
वापस लिया जाय । 


२ स्कूलों, .कालेजों और विद्वविद्यालयों के सभी शिक्षक और गैर*- 


शिक्षक कमंचारियों को सारे राजनीतिक और टेड यनियन सम्बन्धी 
अधिकार दिये जाये । 
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३ सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसाथिक और भौद्योगिक प्रत्तिष्ठानों के 
मजदूरों और कमंचारियों को सारे राजनीतिक और ट्रेड यूनियन 


सम्बन्धी अधिकार प्रदान किये जाये। 


स्वतंत्र ओर निष्पक्ष चुनाव 


यह॒ अत्यन्त आवश्यक है कि संसद और विधानसभाएँ जन- 
आाकांक्षाओं के अधिक अनुकूल बनें | चुनावों को सरकारी मशीनरी, 
धन-शक्ति और बल-प्रयोग से प्रभावित न होने दिया जाय | अतः हमारा 
आग्रह है कि-- 

१ संयुक्त चुनाव सुधार संसदीय समित्ति, जिसमें शासक दल के सदस्य 
भी शामिल थे, को सर्वंसम्मत सिफारिशें अविलम्ब कार्यान्वित की 
जाय॑। 

२, चुनाव की तिथियाँ घोषित होने के बाद सरकार को महत्त्वपूर्ण नीति- 
वक्तव्य देने, परियोजनाओं की मंजूरी देने, शिलान्यास करने और 
मतदाताओं को लुभा सकतेवाले अन्य ऐसे कार्यक्रमों की घोषणा 
करने की इजाजत न हो | 

३, चुनाव आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय बने जिसमें असंदिग्ध चरिज- 
वाले व्यक्ति, जैसे सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के जज 
रहें | उनका चयन एक बोर्ड के जरिये किया जाय, जिसमें सर्वोच्च 
न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और विरोधी दल के नेता 

( या विरोधी दल के ऐश प्रतिनिधि जो सर्वमान्य हो ) रहें | 

४, राजनीतिक दलों के लिए चुनाव-खर्च का विवरण देना अनिवाय॑ हो । 
विवरण में वे सारे खच॑ शामिह किये जायेँ जो दलों द्वारा अछूग- 
अलग उम्मीदवारों और सामान्य दलीय कार्यक्रमों पर किये गये हों । 

५ शासक दल के लिए रेडियो, टेलिविजन, सरकारी वाहनों, हवाई 
जहाज तथा अन्य सरकारी साधनों का दलिय उठ्देश्यों के लिए 

इस्तेमाल निषिद्ध होना चाहिए । विरोधी दलों के साथ बराबरी को 
शर्तों पर उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। 

६ मतदान से एक सप्ताह पहले परे चुनाव तक शराबबन्दी छागू की 
जाय । 
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७, मतदान के दिन अनिवाय॑ सेवाओं के लिए इस्तेमाल में आ रहे गाड़ियों 
को छोडकर निजी मोटरगाड़ियों सहित तमाम सवारी गाड़ियों का 
चलना रोक दिया जाय । 

८ मतगणना हर मतदान-केन्द्र पर हो, मतदान के तुरत बाद ही चुनाव- 
केन्द्र के मतपत्रों का हिसाब जाहिर कर दिया जाय ओर तीन या 
चार मतपेटियों की जगह सिर्फ एक ही मतपेटी हर मतदान केन्द्र को 
उपलब्ब रहे | परन्तु, आकस्मिक स्थिति के लिए अतिरिक्त प्रबन्ध 
रखा जाय । 

९, हर मतदान-केन्द्र पर, कुल मिलाकर जितने मतपतन्न डाले गये हों, या 
जिनका किसी दूसरी तरह से इस्तेमाल किया गया हो, उनका 
हिसाब चुनाव लड़नेवाले सभी दलों के उम्मीदवारों के एजेंटों को 
अवश्य उपलब्ध कराया जाय, जिसमें प्रथम और अन्तिम मतपतन्नों की 
संख्या शामिल रहे। 


१०, मतदान करने की उम्र घटाकर १८ वर्ष की जाय । 


११, प्रतिनिधियों को वापस बुलाने के अधिकार का समावेश संविधान 
में किया जाय । 


राजनीतिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण 


सत्ता के बढ़ते हुए कंन्द्रीकरण तथा सरकार द्वारा लोकतंत्र को 
समूल नष्ट करने की कीशिश को ध्यान में रखते हुए, वास्तविक 
स्वशासन के लिए सत्ता के विकेन्द्रीकरण और ग्रामपंचायतों, जिला 
परिषदों, राज्यों और केन्द्र के बीच उसके प्रभावी रूप से वित्तरण 
की संव्धानिक गारंटी आवश्यक है। 


शिक्षा-सधार 
१ शिक्षा इस माँग-पत्र में निहित आदशों के अनुकूल समाज के 
निर्माण का माध्यम बने और वह पश्चिमीकरण के बदले आधुनिकी- 
करण का साधन हो | 
२, राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षा के गुण एवं तत्व के 
विकास के लिए कारगर कदम उठाये जाँय | मौजदा ढाँचे में. 
प्रत्येक स्तर पर सुधार किया जाय। 


१ माध्यमिक स्तर से शिक्षा को जीविकोनाॉ#काव्राणाजप 
साथ आर्थिक योजना की एक ऐसी प्रणाली हो, जो रोजगार की 
गारंटी करे । शिक्षण सबंधी नौकरियों को छोड़ अन्य नौकरियों के 
लिए विश्वविद्यालय की डिग्री आवश्यक न रहे । 

४, पाँच वर्षों के अंदर प्राथमिक शिक्षा और वयस्क शिक्षा के साव॑त्रिक 
प्रसार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय | 

५ शिक्षण-संस्थाओं में सरकार के हस्तक्षेप पर रोक लगायी जाय | 
इन संस्थाओं का प्रबंध साधारणत: उनके शिक्षकों को सौंपा जाय 
और उसमें लोकत्तांत्रिक ढंग से छात्रों की भागीदारी हो | 


राजनीतिक भ्रष्टाचार का उन्मूलन 


अष्टाचार हमारे राजनीतिक जीवन के प्राण तत्वों को खाये जा 
रहा है। इसके कारण विकास की प्रक्रिया छिन्न-भिन्न हो रही है, 
प्रशासन कमजोर बन रहा है तथा नियम-कानून का मखोल हो रहा 
है। साथ हो इससे जनता का विश्वास नष्ट हो रहा है और उसका 
लोक-प्रसिद्ध घैयें समाप्त हुआ जा रहा है। जन-जीवन को भ्रष्टाचार के 
कैंसर से मुक्त करने के लिए हमारी माँग है कि 
१ उच्चाधिकारयुक्त न्‍्यायाधिकरणो की स्थापना हो ओर उन्हें प्रधान- 
मंत्री एवं सख्यमंत्रियों सहित उच्च पदस्थ व्यक्तियो' पर लगाये 
गये आरोपो की जाँच करने का अधिकार हो । ऐसे मामलो' में 
जहाँ भ्रष्टाचार के आरोपो की पुष्टि हो चुकी हो, दोषी पाये गये 
व्यक्तियों पर अनिवाद रूप से मुकदमा चलाया जाय।. सभी 
मामलो में जाँच-र॒पट अवश्य प्रकाशित करायी जाय | 
२, संथानम कमिटी की भ्रष्टाचार क़् आरोप-सम्बन्धी सिफारिशें' लागू 
की जायें। यह सन्देह होने पर कि मामला प्रत्यक्ष रूप से जाँव के 
थोग्य है या नहीं, निर्णय सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय 
के द्वारा या जहाँ कार्यपालिका से स्वतंत्र और पर्याप्त अधिकारों से युक्त 
न्‍्यायाधिकरण हो वहाँ ऐसे न्यायाधिकरण द्वारा किया जाय । 
३. एक ऐसा कानून बनाया जाय जिसके अनुसार सभी सार्वजनिक 
पदाधिकारियों के लिए पद-ग्रहण करनेके तुरंत बाद और तत्पश्चात्‌ 
समय-समय पर अपनी सम्पत्ति की घोष॒णाः कुर्ता अनिवाय॑ हो 





